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आम सवात्त 


प्रश्न--पंचवर्षीय योजना के मुर्य उद्देश्य क्या हैं और 
आम लोगों को उनसे क्या लाभ होंगे ? 


उत्तर--ह प्र यो ज्ना के मुख्य उद्देश्य पंदावार में बढ़तो करना 
और मौजूदा संपत्ति को अधिक बराबर बाँटना है, जिससे समाज 
को ज़्यादा खुख-संपत्ति ओर सामाजिक इंसाफ़ हासिल्न हो सके । 
संविधान में सरकार के लिए आदेश दे कि वह सबके लिए समान 
अवसर, सामाजिक इंसाफ़, काम करने के अधिकार, मुनासिब मजूरी 
पाने के अधिकार, ओर सामाजिक सुरक्षा के उपाय के आधार पर 
आर्थिक और सामाजिक ढांचा बनाने के द्षिए कार्य करे । इस योजना 
द्वारा इन आदर्शो को समाज के जीवन में ढाल्ला जाएगा । अगर देश 
ज़्यादा दौलतमंद होगा, डसमें संपत्ति का अधिक उचित बँटवारा 
होगा, और लोगों को उन्नति, रोज्ञी-रोज़गार आदि के अधिक समान 
अवसर प्राप्त होंगे तो आम लोगों की द्वाल्षत भी बेहतर हो जाएगी। 


प्रश्त--क्या योजना “पैदावार में बढ़ती? ओर ऊपर 
कहे गए “अधिक उचित बँटवारे” को बराबर ही मददत्त्व- 
पूण मानती हे ? 


उत्तर--हां, क्योंकि अगर किसी प्रोप्राम का वल्वक्य केवत् 


पैदावार कौ बढ़ती होगा तो उंसका जुंयादातर यही नतीज्ञा हो 
सकता है कि बढ़ी हुईं संपत्ति चद्‌ लॉगां के दी हाथों में चल्नी 
जाए और बड़ी ताशाइ में लोग आज की तरह ग़रीब ही बने रहै 
जाएं । दूसरी ओर, मौजूदा संपत्ति का प्षिफ्न फिर से बेंटवारा कर 
देने से समाज के कुछ वर्गों की हालत भिरेगी पर बाकी आबादी 
की समुचित उन्नति न हो पाएगी | इसीलिए, यह प्रोग्राम दोहरा 
होगा, जिससे एक ओर तो पंदावार में बढ़ती हो और दूसरी ओर 
असमानताओं में कमी हो । शुरूआत में १दावार की बढ़तो पर 
ज़्यादा ज़ोर ज़रूर दिया जा सकता है, लेकिन साथ-साथ ऐसे 
उपाय करने भी ज़रूरी होंगे, जिनसे सामाजिक ढांचा इस ढंग 
से बदुल्न जाए कि अधिक-से-अधिक आशिक समानता की ल्गा- 


तार प्राप्ति होती रहे । 


'प्रश्न-यैदाचार कौ बढ़ती के लिए इस योजना में क्या 
तजबीज़' की गई है ! 


उत्तर--किसी देश की पंदावार का स्तर मुख्यतः उसकी 
जमा-पंजी पर निर्भर करता दैे। जमा-पंजी के अन्तर्गत ये सब 
चीज़ें आती, दैं--हर फ्रिसान.के पास पाई जानेवाली खेती लायक . 
ज़मोन, अन्य मोजूदा कुद्रती साधन, कारखाने, इंजन, मशीनें, 
सिंचाई की सहुलियतं, ब्रिजली पेदा करनेवाले केन्द्र और संवाहन 
अर्थात्‌ भ्राने-जाने तथा सामान लाने-ले जाने के साधन । पंजी के 
स्‍्टाक में बढ़ती ओर उससे ज़्यादा-ले-ज़्यादा लाभ उठा सकने का 
ज्ञान होने से चीज़ों का उत्पादन भी अधिक बढ़ेगा ओर सेवाओं की 
प्राप्ति भी अधिक - होगी | इसीलिए यह तजबीज्ञ की गई दै कि 
योजना के समय में ख़चे का बहुत बढ़ा हिस्सा ऐसी स्कीमों में 
लगाया जाए, जिनसे सही अ्र्थो में पंजी के स्टाक में बढ़ती हों 
जसे, ज़मीन को सुधारने की स्कींमें, धिंचाई का विकास, बिजली 
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और संवाहन, छोटे और बड़े स्तर के निर्माणकारी तथा पंजीगत 
वस्तुओं के उद्योगों और अन्य उद्योगों की स्थापना, जिससे उन 
कुद्रती साधनों तथा जन-शक्ति का इस्तेमात्न हो सके, जो अभी 
तक बेकार है। 


प्रश्न--उन तब्दीलियों को लाने के लिए, जिनसे अधिक 
मात्रा में आथिक समानता प्राप्त हो सकेगी, इस योजना में 
कौन से उपाय सुमाए गए हैं ? 


उत्तर--इस सिलसिले में योजना में दी गईं मुख्य तजवीज़ें 
नीचे दी जाती हैं--- 


१. ज़मीन के अधिक उचित बंटवारे के क्िए ज़मोन की 
मिलकियत और प्रबन्ध के विषय में बहुत अधिक फेर- 
बदल के सुराव रखे गए हैं। 


२, पेदावार और बंटवारे के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं 
के विकास पर ज़ोर दिया गया है । 


३. आयोजित शअ्र्थ-ब्यवस्था की ज़रूरतों को पूरा करने के 
लिए निजी तौर पर चलाए जानेवाले व्यापार और उद्योग 
के क्षेत्र में सरकारी देखरेख और कन्द्रोल को धीरे-धीरे 
बढ़ाते जाने की तजवीज्ञ की गई है। 


४. झत्यु-करों और टेक्स लगाने के दूसरे उन्नतिशीक्ष उपायों 
की तजवीज़ की गईं है, जिससे कुछ समय में बहुत हृद्‌ 
तक अ्समानताएं कम हो सकेगी । 

४. ज़रूरत की ऐसी चीज़ों पर कन्द्रोल लगाने के उपायों की 
सिफ़ारिश की गई है, जिनको कुछ भी कमी से ग़रीबों 
को कष्ट उठाना पड़ता है । 


रे 


'प्रेश्--क्या यह योजना केवल भौतिक सुख-संपत्ति प्राप्त 
कराना चाहती है ? 


उत्तर--हस योजना का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि 
भौतिक सुख-संपत्ति की प्राप्चि हो | इसका लच्य ऐसी हालतें 
पैदा करना भी है, जिनसे सामाजिक और सांस्कृतिक तरक्की हो 
सके तथा मनुष्य की गुणवत्ता का पूर्ण विकास हो । लेकिन ऊंचे 
दर्ज का सांस्कृतिक समाज, एक हद तक भौतिक सुख-संपत्ति के 
बिना टिक नहीं सकता। इसलज्निए योजना को श्रमल में लाते 
हुए शुरू-शुरू में आर्थिक तरक्की पर ज़ोर दिया गया दै । 


/ प्रश्न--क्या यह योजना सही अर्थों में राष्ट्रीय ओर 
लोकतंत्री हे ! 


.._ उत्तर--किसी योजना के राष्ट्रीय और लोकतंत्री होने की 
शर्त यह है कि नीति के ध्येयों के विषय में समाज ज़्यादा-से- 
ज़्यादा सहमत हो । इस योजना में इस शते का पूरी तरह पालन 
किया गया है, क्‍योंकि इसके उद्देश्य उस संविधान में से ल्षिए 
गए हैं, जो देश में समाज के सब हिस्सों को मंज़र है।इस 
योजना पर देश में बहुत खुल कर विचार हुआ दे और योजना 
कमीशन ने सभी आलोचनाओं और सुरावों पर ग़ौर किया हे । 
यह योजना समाज के किसी खास वर्ग के लिए नहीं बनाई गई, 
बल्कि समुचे समाज के लिए बनाई गईं है। इससे इसे सच्चे 
श्र्थो में 'राप्रीय' कहा जा खकता है । यद्द योजना एक ओर तो 
केन्द्रीय और राज्य सरकारों की तथा दूसरी ओर सरकारी और 
निजी क्षेत्रों की सहमति पर आधारित है । इस का मूल 
उददृश्य देश में राजनीतिक और आशिक लोकराज को मज़बूत ५ 
करना दे । 


प्रश्न--इस योजना के लक्ष्यों को “साधारण” ही बताया 
गया है । अगर यह सच हे, तो अधिक बड़े प्रोग्राम क्‍यों 
नहीं बनाए गए ? . 


उत्तर--इसकी वजह यह है कि यह आशा नहीं की गई हे 
कि अधिक बड़े प्रोग्रामों के लिए ज़रूरी साधन हासिल हो सकेंगे । 
यह योजना “साधारण” ही है, लेकिन इसको अमल्ल में लाया जा 
सकता दै । इसके अ्रत्लावा आर्थिक और सम्पत्ति तथा जनशक्ति 
के मोजूदा साधनों को ध्यान में रखते हुए सावधानी के साथ 
लच्य बनाए गए हैं । ः 


प्रश्तन--यह देखते हुए कि यह्‌ योजना अमली है, और 
इसमें ऐसे लक्ष्य रखे गए हैं, जिन्हें प्राप्त करना कठिन नहीं, 
इसे पुरा करने के लिए किन-किन बातों को बिल्कुल ज़रूरी 
माना गया हे ? 
उत्तर--(क) विश्वयुद्ध और भीतरी रूगढ़े न हों, 
(ख) केन्द्रीय ओर राष्य सरकारों के बीच निकट 
सहयोग हो; 
(ग) जनता का सहयोग प्राप्त हो; और 
(घ) शासन ईमानदारी श्रौर योग्यता से चल्लाया 
जाए । 


प्रश्न--क्या यह अन्तिम योजना है, या योजना बनाने 
का सिलसिला जारी रहेगा ? 
उत्तर--यह सोचा गया है कि योजना बनाने का सिलसिला 
& जारी रखा जाएगा। यह योजना आगे के लिए तेयारी की योजना 
है और इसके बाद और भी योजनाएं बनाई जाएंगी। 
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प्रश्न--भारत में समूचे साल या साल के कछ हिस्सों 
में बड़ी भारी तादाद में लोग अपनी मेहनत का उपयोग 
नहीं कर पाते | इस योजना में (१) देहाती ओर (२) शहरी 
बेरोज़गारी को कम करने की क्या तजवीज़ की गई है ? 


उत्तर--देहाती बेरोज़गारी को कम करने के लिए इस योजना 
में इन उपायों को शामिल किया गया है--सिंचाई के बढ़े और 
छोटे काम, बड़े पेमाने पर ज़मीन सुधारने की स्कीमें, बिजली पेदा 
करने के कारख़ाने, सड़क-निर्माण और ग्राम-उद्योगों तथा 
दस्तकारियों को फिर से शुरू करना । इस योजना के दौरान में 
घरेलू और छोटे पेमाने के उद्योगों और दस्तकारियों के लिए १५ 
करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है और बढ़े पेमाने के उद्योगों 
पर अ्रतिरिक्त टेक्स की तजवीज़ की गई है । यह अन्दाज्ञ किया 
गया है कि इससे छोटे पेमाने के और घरेलू उद्योग मुकाबले में 
ठहरने के अधिक योग्य बनेंगे । उन्नत तरीकों और बेहतर संगठन 
के कारण इन उद्योगों में बहुत बढ़ी संख्या में लोगों को काम 
मिल्नने की आशा की जाती है । 

बड़े पेमाने के उद्योगों के विस्तार और नए उद्योगों की शुरू- 
भझ्रात से शहरी बेरोज्ञगारी में कमी होगी । ऊपर कद्दे गए छोटे 
पमाने के उद्योगों के विकास से भी इस दिशा में सद्दायता मिल्लेगी । 


प्रशन--मध्यम श्रेणी की बेरोज़गारी की बाबत क्‍या 
किया जा रहा हे ? 


उत्तर--पहल्ली पंचवर्षीय योजना में खेती की पंदावार बढ़ाने 
ओर आगे चल कर औद्योगिक विस्तार के लिए आधार तेयार _ 
करने पर ज़ोर दिया गया है। इसलिए पढ़े-लिखे बेरोज़गारों के 
लिए रोज़गार के अवसर सीमित ही रहेंगे। प्र्थ-ब्यवस्था के 


५ 


विस्तार से, जिसको तजवोज्ञ मोजूदा योजना में की गई हे 
सहायक संवाओं में कुछ अतिरिक्त रोज़गार की गंजाइश होगी, 
लेकिन यह तभी होगा जब उद्योगों का अधिक तेज्ञी से विस्तार 
हो जाएगा । इससे शिक्षित वर्गो के लिए रोज़गार की दिशाओं 
में भारी बढ़ती हो जाएगी | किसी ह॒द्‌ तक इस सवाक्न का 
सम्बन्ध शिक्षा के तरीकों में सुधार और कठोर पशिश्रम के कामों 
के प्रति नौजवानों के दृष्टिकोण में तब्दीली से भी है । 


धन का अबन्ध 


प्रश्तू-इस योजना पर २,०६६ करोड़ रुपया खचे 
होगा। यह तो बड़ी भारी रकम है। इसे केसे जुटाया 
जाएगा ? विकास के मुख्य क्षेत्रों में यह किस ढंग से ख़चे 
की जायगी ! 


उत्तर--मोटे तौर पर सरकारी क्षेत्र में २,०६६ करोड़ रुपये 
के खर्च को इस ढंग से पूरा करने की तजवीज्ञ की गईं है :-- 
करोड़ रुपये 
(१) बिना विकास वाले खर्च को पूरा करने के ह 

बाद केन्द्रीय ओर राज्य सरकारों ८ रेलों 

सहित ) की मौजूद आमदनी की 

बचत से । ७३०5 
(२) देशी कज्ञों ओर छोटी बचतों आदि से, 

जिन्हें केन्द्रीय ओर राज्य सरकार जारी 


कर 
करगी । २० 
३७ हा, 
(३) पॉड-पावने के भुगतान <के आधार पर 
घाटे के अर्थ-प्रबन्ध रे २६० 


(४) अ्रब तक प्राप्त हुई विद्ठुशी सहायता से १३९६ 


के 


(५) और अधिक विदेशी संहांयता या दूसरे 
उपाय के रूप में भीतरी टेक्स लगाने 
श्र कर्ज़े लेने और अधिक घाटे के अर्थ 
प्रबन्ध से ३६५ -: 
कुज्ल॒ २,०६३ _ 
विकास के मुख्य क्षेत्रों में इस रकम को जिस तरीके से बाँटा 
जाएगा, वह यह द्द प्प््र 


करोड़ रुपये 
(१) खेती ओर सामूहिक विकास ३६५३ 
(२) सिंचाई १६८ 
(३) बहु-उद्देशीय और बरिजल्ली की योजनाएं २६६ 
(४) बिजत्ी १२७. ' 
(५) परिवहन ओर संचार ४६७ 
(६) उद्योग १७३ 
(७) सामाजिक सेवाएं ३४० 
(८) फिर से बसाना 5२ 
(६) विविध लि औरे 


कुत्ष २,०६६ 


प्रश्न--यह घाटे का अथ-प्रबन्ध क्या चीज़ है ? अगर 
इसके माने ओर ज्यादा नोटों को छापना है, तो क्‍या इसके 
कारण मुद्रा-स्फीति नहीं होगी ओर क्‍या मुद्रा-स्फीति से 
देश को हानि नहीं होगी ! 


उत्तर--सरकार को लोगों से जो प्राप्ति होती है, श्रगर उससे 
अधिक ख़च किया जाए, तो उस हालत में घाटे के अथे-प्रबन्ध 
से काम चल्नाया जाता दे । सरकार इस तरह के घाटों को अपनी 
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जमा रौकड़-बाकी में से निकाल कर या रिज़ंव बेंक से कर्ज़ा ले 
कर पुरा कर सकती है । इसके लिए मुद्रा को (७९०(॥ए87£2) 
गतिशील करने या (०/९७(४॥ ९) “निर्मित करने का तरीका 
अपनाया जाता है। मुद्रा के सभी तरह के निर्माण से मुद्गा- 
स्फीति नहीं होती । मिसाल के तोर पर, किसी बढ़ी आर्थिक 
कार्रवाई के लिए ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है। उस 
हात्नत में महत्वपूर्ण बात तरीका नहीं बल्कि उस तरीके को 
अपनाने से मिलने वाला नतीजा दे । 

यह सच दै कि चालू मुद्रा में बढ़ती के साथ-साथ अगर 
घरेलू पेदावार में बढ़ती नहीं होती, तो मुद्गरा-स्फीति हो जाती 
है। फिर भी, अगर घरेलू पेदावार की मात्रा को विदेशों से आई 
वस्तुओं द्वारा बढ़ाया जा सके, ओर उसी के अ्रनुपात में निर्यात 
न किया जाए, तो घोटे के श्रथ-प्रबन्ध का स्फीतिकारी प्रभाव 
बहुत हृद्‌ तक मिटाया जा सकता द्वे। इसलिए इस योजना की 
तजवीज़ यह द्वै कि घाटे के अर्थ-प्रबन्ध को पॉड-पावने की उस 
रकम तक ही सीमित रखा जाए, जिसके योजना के समय में 
भारत को मिलने की आशा दै, श्रथांत्‌ २६० करोड़ रुपये । यद्द 
पावना हमारे देश की पुरानी बचत हैं, अर्थात्‌ भारत डस 
सामग्री तथा डन सेवाओं के लिए इन रकमों का लेनदार दे 
जिन्दें विश्व-युद्ध के समय ब्रिटेन को समर्थित किया गया था, 
लेकिन जिनका भुगतान उस समय घहीं हुआ था। उनके 
भुगतान का यह अंथ दै कि विदेशों से सामग्री ओर सेवाएं देश 
के अन्दर आयें ओर उसके मुकाबिल्ले निर्यात न हो । इसलिए, 
अगर घाटे के अ्रथ-प्रबन्ध को इन भुगतानों तक ही सीमित रखा 
जाए तो वस्तुओं का अभाव ओर ख़रीदने की ताकत में बृद्धि नहीं 
हो सकती है । जो भी हो, विकास का कोई भी प्रोग्राम स्फीति- 
कारो प्रभाव को तो पेदा करता ही है। इसका मुकाबला करने 
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के लिए यह आवश्यक दै कि नियन्त्रणों की सुच्द् नीति परे 
अमल किया जाए। आख़िर इस बाते पर ज़ोर तो देना ही 
द्वोगा कि घाटे के अथं-प्रबन्ध की कला का चतुराई और विवेक 
के साथ इस्तेमाल होना चाहिए । अगर इन बातों का भरोसा हो 
जाए, तो घाटे का अथ-प्रबन्ध विकास में लाभकारी योग दे सकता है। 


प्रश्न--किसी प्रकार को प्रगति को न ल्ञानेवाली स्थिर 
कीमतों को चुनने के बजाय क्या घाटे के अ्थ-प्रबन्ध से 
होनेवाले आर्थिक विकास को चुनना सही था ! 

उत्तर--अगर घाटे के अप्र्थ-प्रबन्ध से होनेवाले आर्थिक 
विकास ओ्रौर स्थिर कीमतों से होनेवाली विकासहीनता में से 
किसी एक को चुनना हो, तो हम निश्चित रूप से घाटे के अ्रर्थ 
प्रथन्ध के उपाय को चुनेंगे ओर जोखिम उठा कर भी विकास 
का काम करेंगे । 


प्रश्न--एक “मामूली आदमी” अपनी छोटी .बचतों से 
घाटे के अथ-प्रबन्ध में कहां तक कमी करने में सहायक हो 
सकता हे ? 


उत्तर--वह अपनी बचते सरकार को कज्ज॑ देकर सहायता 
क्र सकता है | सरकार को लोगों से जितनी अ्रधिक प्राप्ति होगी 
(चाद्दे वह टैक्स की शक्ल में हो या कर्ज़ों की शक्ल में), उतना 
ही कम उसे घाटे के श्रथ॑-प्रबन्ध के डपाय की श्रावश्यकता होगी । 


प्रश्न--क्या विदेशी सहायता को मंज़र कर लेने से 
हम राजनीतिक रूप से गुलाम बन जाएंगे ! 

उत्तर--अ्रगर विदेशी सहायता के साथ किसी प्रकार की 
राजनीतिक शर्त नहीं दें तो वह किसी भी देश को राजनीतिक 


हूप में गुलाम नहीं बना सकती । दुनिया में आज जितने भौ 
उन्नत देश हैं, उनमें से लगभग हर एक को अपने आर्थिक 
विकास के लिए विदेशी सहायता को अपनाना पड़ा था। इस 
तरह विदेशी सहायता को बुरा नहीं कहा जा संकता। विदेशों 
से जितनो सहायता के मिलने की आ्राशा की जाती द्वै वद्द योजना 
पर द्वोनेवाले कुल खर्च के मुकाबिले में बहुत कम दे । 


प्रश्न--अगर और अधिक विदेशी सहायता न मिली 
तो क्या इसका यह अथे होगा कि लोगों को टेक्‍्सों के रूप 
में ओर ज्यादा बोका उठाना पड़ेगा ओर दूसरी ओर खपत 
में भी कमी की जाएगी ! 


उत्तर--हां, यह सच दे कि अ्रगर हम योजना के समय में 
अनुमान के अनुसार ओर अधिक सहायता न प्राप्त कर सके तो 
उस हालत में सिवा इसके और चारा नहीं कि हम अपने देश 
में से ही थेक्‍्सों, करज्नों भौर घाटे के श्र्थ-प्रबन्ध के रूप में अधिक 
धन जुटाएं और साथ ही देश की खपत की मात्रा में भी कमी 
हो जाए । अगर हम आनेवाले समय में प्रगति के लिए ठोस 
नींव डाज्ना चाहते हैं, तो योजना के विस्तार को कम नहीं 
किया जा सकता । किन्तु आज का त्याग आने वाले बरसों में 
फल्न ज्ञाएगा । 


प्रश्न--इस योजना के फल्लस्वरूप भारत की राष्ट्रीय 
< आमदनी में कितनी बढ़ती हो सकती है ? 


पत्र यह योजना तो शुरू-शुरू की तेयारी के समान दे । 
यह भआइदा विकास के लिए नींव का काम करेगी । मौजूदा समय 
में किये जाने वाल्ले परिश्रम के सब परिणाम फौरन ही हासिल 
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नद्दीं होंगे, बल्कि आनेवाले बरसों में उनसे लाभ होगा । फिर 
भी श्राशा की जाती द्ै कि इस दुर्म्यान में भी राष्ट्रीय आमदनी 
. में निश्चित उन्नति होगी। यह अनुमान किया गया है कि पांच 
बरसों में राष्ट्रीय आमदनी, यदि कीमत स्थिर रहीं तो ६,००० 
करोड़ रुपये से १०,००० करोड़ रुपये हो जाएगी, अर्थात ११ से 
१२ प्रतिशत की बढ़ती होगी। यह बढ़ती मामूली तो ज़रूर 
कही जा सकती दै, लेकिन मौजूदा हात्तों में इससे अधिक 
बढ़ती की आशा करना अ्रवास्तविक होगा । 
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खाद्य ओर खेती-बाड़ी 


प्रश्न--यह कह जाता है कि भारत में कोई भी योजना 
बनाते समय उसकी शुरूआत खेती, ओर खासकर हमारे 
खाद्य की पूर्ति में बढ़ती करने की आवश्यकता को ध्यान 
में रख्र कर होनी चाहिए । कया इस योजना में इस बात पर 
ध्यान रखा गया हे ? 


उत्तर--इस योजना में खेती पर ज़ोर दिया गया दै । २,०६४ 
करोड़ रुपये के ख़च की तजवीज़ञ में से ३६१ करोड रुपये खेती 
के ज्षिप, १६८ करोढ़ रुपये सिंचाई के लिए और २६६ करोड 
रुपये बहु-उद्देशीय भ्र्थात्‌ कई ढंग की सिंचाई और बिजली 
योजनाञ्ों के लिए रखे गए हैं । अगर हम यह मान लें कि बाद 
' की आधी रक़म सिंचाई के लिए द्वे तो सीधे तोर पर जो कुल्ष 
रक़्म खेती ओर सिंचाईं पर ख़चे होगी, वह ६६२ करोड़ रुपये 
दो जाती दे, अर्थात्‌ कुल ख़चे का क्वगभग ३२ प्रतिशत । 


प्रशन--खाद्य-अन्नों की पेदावार देश की आवश्यकताओं 
से कितनी कम रह जाती है ओर हमें बाहर से सालाना 
कितना अन्न मंगाना पड़ता है ? 
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उत्तर--लगभग ३० लाख टन की कमी रद्द जाती है और 
ओसतन यही मात्रा हमें पिछले कुछ वर्षों से दर सात्न बाहर से 
मंगानी पड़ी है । बाहर से आए अनाजों की साज्ाना औसत 
लागत १९० करोड़ रुपये है । 


प्रश्न--क्या इस योजना के पूरी तरद् लागू हो जाने से 
भारत खुराक के मामले में आत्म-निरभेर हो जाएगा ? अगर 
नहीं, तो वह उस लक्ष्य के कितने निकट पहुंच जाएगा ? 


उत्तर--आबादी में बढ़ती के क्षिए गुजाइश रखते हुए, यदि 
पंदावार स्थिर बनी रद्दे, तो खपत के मौजूदा स्तरों के अनुसार 
कमी बढ़ कर ६७ लाख टन हो जाएगी। जो भी हो, इस योजना 
का उद्द श्य अनाज की पेदावार में ७६ लाख टन को बढ़ती करने 
का है ओर इस लच्य की प्राप्ति से देश आत्म-निर्भरता के ल्चग् 
से भी कुछ अधिक अ्रनाज प्राप्त करने लगेगा बशर्तें कि खपत का 
स्तर पद्ले-सा ही रहे । 


प्रश्न--योजना में प्रगति के साथ-साथ क्‍या अनाज के 
सस्ते होने की भी आशा है 

उत्तर--योजना के आख़िरी समय में अनाज की कीमतों में 
मामूल्नी-सी कमी हो सकती द्वै बशते कि उनकी पदावार में 
झाशा के अनुसार बढ़ती हो जाए, फिर भी किसी निश्चित कमी 
को उम्मीद नहीं दे । 


प्रश्न--लोगों की खुराक सम्बन्धी आदतों में किस फेर- 
बदल से खाद्य की हालत बेहतर हो सकती है ! । 
उत्तर--दुनिया भर में चावक्ष की कमी और उसके आयात 
की ऊंची कीमतों को दृष्टि में रखते हुए, चावज्न की जगद्द गेहूँ 
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के इस्तेमाल से खाद्य की समस्या का हल आसान हो जाएगा । 
सहायक खाद्यों तथा मछली का अधिक इस्तेमाल भी चावल्न की 
झधिक खपत को कम कर सकता है । 


ञे ७.७ €> २ 
प्रश्न--खेती सम्बन्धी पंदावार में बढ़ती हासिल करने 
की केसे आशा की जाती है ? 


उत्तर--ख़ास तौर से सिचाईं के छोटे-बढ़े साधनों से होने- 
वाली सिंचाई की बढ़ती से, ज़मीन के सुधार से और खादों, 
रासायनिक खादों तथा सुधरे बीजों के इस्तेमाल से खेती की 
पैदावार में बढ़ती होगी । 


प्रश्न--क्या हम बिना सोचे-विचारे भारतीय हालतों 
4 खेती ७. कक हम 
क्रे विरुद्ध खेती करे मशीनी तरीकों को अपनाते जा रहे हैं ? 


उत्तर--नहीं । मशीनी तरीकों के ख़ास लाभ हें और किन्हीं 
ख़ास कार्यों में उनका इस्तेमाल क्रिया जा रहा है, अर्थात्‌ बेकार 
या घास से पटी ज़मीनों को सुधारने, और थोड़ी श्राबादी के 
हलाओं में, जहां मज़दूरों को कमी है, ज़मीनों को जोतने के लिए 
उनका इस्तेमाल हो रहा है । दूसरे स्थानों में इनका बहुत ज़्यादा 
इस्तेमाल नहीं हो रद्दा, क्योंकि भूमि-सुधार के उपाय्रों के फल्न- 
स्वरूप बढ़ी-बड़ी जायदादों के टुकड़े हो जाने से हालतें उनके 
श्रनुकूल नहीं हैं और तब तक अनुकूल नहीं होंगी, जब तक कि 
सहकारी ढंग की खेती श्आारम्भ नहीं हो जाती ग्रौर खेतों के 
आकार बढ़े नहीं हो जाते । 


प्रश्न--धन की प्राप्ति, पेदावार की बिक्री और सुधरे 
तरीकों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग के बारे में किसाम् को केसे 
सहायता दी जाएगी ? 
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उत्तर--छुने हुए योजना-स्षेत्रों में किसान की मदद करनेवाले 
धामूहिक योजना संगठन के अलावा यह तजवीज्ञ की गईं द्वै कि 
राष्ट्रीय विस्तार सेवा की स्थापना को जाए, जो ल्गभग दस वर्ष 
के भ्रन्दर-अन्द्र समूचे देश में फेल जाएगी । विस्तार-सेवा के 
कायकर्त्ता किसान को न केवल सुधरे तरीकों का ज्ञान करायंगे 
बल्कि सहकारी संगठनों के विकाश् और समूचे देहाती जीवन 
को भी उन्नत करने में सहायक होंगे । 

जहां तक धन के प्रबन्ध का सवाल है, रिज़व बेंक सहकारिता 
आन्दोलन को अधिकाधिक पहायता दे रहा है और बड़े देंकों को 
दी गईं पेशगी रकमें १६४६-४७ में १५ ल्ञाख रुपये से बढ़ कर 
१६९१-४२ में १२'९ करोढ़ रुपये हो गईं हैं । यह तय किया गया 
है कि रिज़व॑ बेंक, सरकारी साधनों और ख़ुद सहकारी समितियों 
के साधनों की सहायता से, किसानों को थोड़े समय के लिए 
दिए जाने वाल्ले कज्ों की रकम इस योजना के अन्त तक १०० 
करोड़ रुपये सालाना तक पहुंच जाएगी । 

रिज्ञव॑ बेंक ने मध्यम अवधि के कज़ों के लिए भी पांच करोढ़ 
रुपये अ्रगाऊ देना मंज़्र किया है और इसके अल्ञावा सरकार भी 
योजना के एक भाग के रूप में इसी उद्दश्य के लिए पांच करोड़ 
रुपया देने जा रही है। इसी तरह सहकारिता आ्रान्दोलन में लम्बे 
समय के कज़ देने के लिए भी सरकार पांच करोड़ रुपया दे 
रही है। 

बिक्री के सम्बन्ध में योजना कमीशन ने जो सुराव दिए हैं, 
वे इस प्रकार हैं--(१) सहकारी बिक्री समितियों को उन्नत 
करना, जिनके पास गोदामों की सुविधाएं होंगी श्रौर जो खेती की 
पेदावार को भी सुरक्षित रखने का काय॑ करेंगी, (२) नियमित 
बाज़ारों. या मंडियों की स्थापना करना ओर (३) खेती सम्बन्धी 
पैदावार की किसमें निर्धारित करना । 


१७ 


प्रश्न--विकास के प्रोग्राम में सहकारिता-आंदोलन क्या 
काये करेगा ? - 

उत्तर--सहकारिता के सिद्धान्त को सामाजिक ओर आर्थिक 
विकास के लिए, ख़ासकर देद्दाती अ्र्थ-व्यवस्था में, बुनियादी माना 
जाता है। यह योजना सहकारिता-संगठन पर इसलिए ज़ोर देती 
है कि घह खेती के लिए धन, खेती सम्बन्धी पेदावार की बिक्री, 
थीजों, रासायनिक खादों और किसानों की अ्रन्य ज़रूरतों को 
पूरा करने का प्रबन्ध करे श्रोर सहकारी ढंग के गांव-प्रयन्घ से 
खेती करने के तरीके में तब्दीली करे | सहकारिता की ट्रू निंग 
देने और सहकारी खेती करने के अ्रनुभवों के लिए ९० ज्ञाख 
रुपये की रकम रखी गई दे । 


प्रश्न--केन्द्रीय गांव” योजना क्या हे ! 


उत्तर--'केन्द्रीय गांव” शब्द एक ख़ास बात को ज़ाहिर करता 
है, क्योंकि इस देश में पशुश्रों के सुधार की कु जी “केन्द्रीय गांवों” 
में' ही होती है। "केन्द्रीय गांव” पास-पास के तीन या चार गांवों 
का एक क्षेत्र होता है, जिसमें सब मिला कर तीन साल से अ्रधिक 
उम्र की ९०० गाय होती हैं। "केन्द्रीय गांव” में नस्ल सुधार का 
काम ख़ासतोर पर बढ़िया किस्म के चुने हुए सांडों तक दी 
सोमित रहता दै ओर बाकी सब सांडों को या तो वहां से हटा 
दिया जाता द्वै या खस्सी कर दिया जाता है । इसका नतीजा यह 
होता है कि चार या पांच पीढ़ियों में गांव के पशुओं की सारी नस्ल 
बढ़िया किस्म की हो जाती है। कृत्रिम गर्भाधान (हरा करने) 
की कला को भी जारी किया जाएगा, जिससे नस्ल की बढ़ती 
के लिए रखे जाने वाले सांडों की तादाद में कमी हो सके । गो- 
वंशावजी ओर दूध को पेदावार के रिकार्ड रखे जाएंगे और ठोक 


१८ 


ढंग का चारा तथा बीमारियों की रोकथाम के लिए भी उपाय 
किए जाएंगे । 297. 
पंचवर्षीय योजना में ६०० केन्द्रीय गांव”, १३९० कृत्रिम 


गर्भाधान केन्द्र और २५५ सांड पालने के फार्म बनाने का/सुमाव 
दिया गया हे ) 
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ज़मीन सम्बन्धी नीति 


प्रश्न--क्या यह कहना ठीक है कि योजना में ज़ाहिर 
की गई ज़मीन सम्बन्धी नीति से नई समाज-व्यवस्था का 
निर्माण होगा ! 


उत्तर--हां, एक ओर तो इसकी मंशा बढ़े-बड़े ज़्मींदारों 
और बिचलेयों को हटा कर सारे देश में ऐसे किसान मालिक 
बनाने की है, जो अपनी-अपनी क्षमीनों पर खेती करंगे । दूसरी 
ओर, यह सहकारिता पर ज़ोर देकर, देहाती स्तर पर किसानों 
की व्यक्तिगत मिल्कियत की सहकारी ढंग के प्रबन्ध पर आधारित 
नईं व्यवस्था की ओर संकेत करती है । इस प्रकार की व्यवस्था 
की स्थापना बहुत लम्बी नीति का काय दे, लेकिन योजना में 
सहकारी खेती करने के कुछ प्रयोगों की गुजाइश रखी गईं दे । 


प्रश्न--सहकारी गांव-प्रबन्ध किसे कहते हैं ? 


उत्तर--गांव के लोगों द्वारा किसी गांव की सारी क्षमीन 
के प्रबन्ध या इंतज़ाम को सहकारी गांव-प्रबन्ध कहते हैं । जो 
लोग अपनी-अपनी ज़मीनों को शामित्न करते हैं, उनकी मिल्कियत 
का अधिकार बना रहता है, और मिश्क्रियत के अनुसार ही उनको 
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लाभ में हिस्सा मिलता है । इस प्रकार के तरीके से गांव के 
लोग गांव की सारी ज़मोन का इंतज़ाम इस ढंग से कर सकते 
हैं मानो वद्द एक ही फार्म या खेत हो । 


प्रश्न--क्या ज़मींदारों को मुआवज़ा दिया जा रहा है ? 
अगर हां, तो किस आधार पर ? 


उत्तर--हां, ज़र्मीदारों, मालगुज्ञारों और जागीरदारों को 
मुआवज़ा दिया जा रहा है। यद्यपि मुआवज़ा देने के तरीके हर 
राज्य में अलग-अलग हें, लेकिन श्रामतौर पर मुआवज़ा ज़मींदार 
को उसकी ज़मीन से होनेवाली असली आमदनी के गुणकों में 
निश्चित किया जाता है। लेकिन सब हालतों में गुणक एक-सा 
नहीं होता । जितनी छोटी ज़मींदारी होगी उतना ही बड़ा गुणक 
उसके लिये काम में लाया जायगा | मिसाल के तौर पर, उत्तर 
प्रदेश में एक ज़रमींदार दे, जो २४ रुपये या उससे कम मालगुज्ञारी 
अदा करता है । उसे उसकी असली आय की २८ गुनी रकम 
मुआवज़ा के रूप में (जिसमें फिर से आबाद होने की ग्रांट भी 
शामिल है) दी जाएगी । दूसरी ओर, जो ज़र्मीदार ९०,००० 
रुपये मालगुज़ारी देता है, उसे केवल नो गुना मुआवज़ा मिलेगा । 

आम तौर पर छोटे ज़मींदारों को मुआवज़ा नक़द दिया 
जाएगा (सारो रकम एक ही बार में या किश्तों में दी जाएगी) । 
और बड़े ज़र्मींदारों को बॉडों में भुगतान किया जाएगा, जिन्हें 
किसी के नाम में तब्दील तो किया जा सकता दे, लेकिन भुनाया 
नहीं जा सकता । जिन रकरमों का भुगतान नहीं होगा, उन पर 
सब ज़र्मींदारों को २३ प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा । 


+ शो सिद्धान्त ज्ड ९्ः 
प्रशन--योजना कसीशन इस न्‍त का ससथन 
वरता है कि एक किसान को अधिक-से-अधिक कितनी 


२१ 


जमीन दी जाय इसका निश्चय कर दिया जाय। इसका 
किस ढंग से हिसाब लगाया जाएगा * द 


योजना कमीशन ने कुछ कसौटियां बताई हैं, जिनके द्वारा 
भूमि की मात्रा का निश्चय किया जा सकता है। साथ ही उसने 
यह विचार प्रकट किया दे कि किसी ज्षेन्र में जिस कसौटी से 
काम लिया जाएगा, वह वहां की मौजूदा पट्टेदारी और लगान 
के बंदोबस्त पर निर्भर होगी। कमीशन ने सुराव दिया दे कि 
ज़्यादा-से-ज़्यादा मात्रा तय करने का एक श्रमली तरीका यह 
होगा कि उसे “'कुद्म्ब की मिल्कियत” को दृष्टि में रखते हुए 
नियत किया जाए । इस “'कुट्ठम्त्र की मिल्कियत” की थोड़े में 
यह ब्याख्या हो सकती दे कि जो औसत दज के परिवार के 
लिए, एक हल की खेती या काम करने को इकाई के बराबर 
हो । यद्यपि राज्य-राज्प्र में कुछ भिन्नताएं होंगी, तो भी कमीशन 
का विचार है कि मोटे तौर पर कोई भी क्रिसान कुट्म्ब की 
मिल्कियत से तीन गरुनी से अश्रधिक ज़मीन नहीं रख 
सकता | 


प्रशन--क्या ज़मीन सम्बन्धी नीति काश्तकारों को 
न्यायपूण व्यवहार का भरोसा देती है ? 

उत्तर--हाँ, ज़मीन सम्बन्धी नीति पटटेदारी की हिफ़ाज़त 
ओर लगान की सीमा दोनों के लिए गुजाइश रखती है । यह 
सुझाव दिया गया दै कि ग्राम तौर पर काश्तकारी का अधिकार 
कम-से-कम पाँच बरस के लिए होना चाहिए और लगान पैदावार 
के एक-चौथाई या पांचवें हिस्से से अधिक नहीं होना चाहिए । 
यह भी तजवीज़ की गईं है कि काश्तकारों को उस ज़मीन के 
ख़रीदने का अभ्रधिकार होना चाहिए जिस पर वे खेती करते हें 
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बशर्ते कि वह डस क्षेत्र से अधिक हो कि जिसकी ज़मींदार को 
अपनी निजी खेती-बाड़ी के लिए मंज़्री दी गईं दै। उसके लिए 
चुकाई जानेवाली कीमत ल्गान की रकम के गुणक में निश्चित 
की जायगी और एक ख़ास अरे में किश्तों द्वारा उसके भुगतान की 
सहूलियत भी दा जाएगी । 
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सामूहिक विकास 


प्रश्न--सामूहिक विकास और सामूहिक योजनाओं का 
क्या अथ हे ! 


उत्तर--सामूहिक विकास एक ऐसी कोशिश द्वै, जिसका 
उद्देश्य देहातों के सामाजिक ओर श्रार्थिक जींवन में धीरे-धीरे 
फेर-बदल. करना द्वे। इस फेर-बदल के काम में उनकी निजी 
बेहतरी के लिए ख़द देद्दाती लोगों से ही सहयोग लिया जाएगा । 
इस काम के लिए अधिक वज्ञानिक खेती करने का अ्रभ्यास 
कराया जाएगा, सफ़ाई के बेहतर इंतज़ाम होंगे, रेलॉ, सड़कों 
आदि ओर घरेलू उद्योगों का विकास होगा । हस काम को पूरा 
करने के लिए देहातों तक पहुंचा जाएगा, लेकिन यह पहुंच ऐसे 
अफ़सरों की भीड़-भाड़ द्वारा नहीं होगी कि जो अलग-अलग 
तौर पर देद्दाती जीवन के केवल एक ही पहलू से सम्बन्ध रखते 
हों, बल्कि.ऐसे प्रतिनिधि द्वारा ( जो ग्राम-कार्यकर्ता कहलाएगा ) 
जो कम-से-कम देद्दात विकास के मुख्य कामों से परिचित हो । 
यह तजवीज़ की गई है कि दुस वर्ष के अस में देश भर में ऐसे 
कार्यकर्त्ताओं का जाल-सा बंबद्ा दिया जाय झ्रोर वे किसान को 


उसकी कठिनाइयों का हल सुझाने और पूरे देहाती जीवन का 
विकास करने में सहायक हों। 
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फिलद्दाल, गांवों के सुधार को समस्या के इस तरीके कौ 
सामूहिक योजना क्षेत्रों में ही विस्तार के साथ ल्लागू किया जा 
रहा है । इस समय लगभग २५९ ऐसी योजनाएं हैं और चालू 
साल में १९ और विकास-खणड बढ़ा दिए जाएंगे । एक योजना- 
क्षेत्र को तीन विकास-खण्डों में बाँठा जाता है। हर एक खणड 
में लगभग १०० गांव होते हैं, जिनकी आबादी ६० से ७० 
हज़ार होती है। फ़िर हर खण्ड लगभग $-& गांवों के समूहों 
में बाँठा जाता द्वे। हर समूह एक ग्राम-कायकर्त्ता की कारयवाही 
का क्षेत्र होगा । इन सामूहिक योजना-क्षेत्रों को अधिक कर्म- 
चारी श्रोर धन दिया जा रहा है और उसके बाद समूचे देश में 
उनका फेलाव हो जाएगा । लेकिन इन क्षेत्रों में पूरे विकास के 
अनुभव से बाद में अधिक बड़े पेमाने पर सामूहिक योजना लागू 
करने के लिए लाभकारी सबक हासिल्ल,करने की आशा की जाती है । 


प्रश्न--सामूद्दिक विकास का ठीक-ठीक क्या प्रोग्राम हे ! 


उत्तर--इस कार्यवाही का झुख्य क्षेत्र तो खेती-बाड़ी है, 
लेकिन रेलों, सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान बनाने, देहाती 
उद्योगों और सहकारिता पर भी क्षोर दिया गया दै। खेती 
सम्बन्धी प्रोग्राम में ये बात शामित्र दें--मोजूदा सारी बेकार 
ज़मीन का सुधार करना, छोटे-छोटे सिंचाई के काम, खेती के 
सुधरे तरीकों को इस्तेमात्र में ज्ञाना, सुधरे बीजों, रासायनिक 
खादों और कुदरती खादों का इस्तेमाल्न और पशुओं की नस्ल 
को सुधारना । सड़कों का प्रोग्राम इस ढंग से बनाया जाएगा कि 
सामूहिक योजना-क्षेत्र का हर गांव बड़ी सड़क के साथ जुड़ जाए। 

आरम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए बेहतर प्रबन्ध 
होगा और ऐसी सुविधाओं का भी भ्रबन्ध किया जाएगा कि 
कारोगरों को अच्छे तरीकों की शिक्षा दी जा सके । 
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जहां तक स्वास्थ्ये का सम्बन्ध दै, इस बात की कोशिश 
की जाएगी कि पीने के पानी की रक्षा की जाए, आदभियों और 
ढोरों के मेले को ठीक ढंग से ठिकाने लगाया जाए, और फैलने 
वाली बीमारियों की रोकथाम की जाए । देहातियों को अच्छी 
किस्म के मकान बनाने के तरीके सिखाए जाएंगे और घने बसे 
गांवों में नई जगहों पर भी मकानों के बनाने की आवश्यकता हो 
पघकती दे । 

प्रोम्रामों के उद्देश्यों में से एक यह होगा कि प्रत्येक गांव या 
गांवों के समूह में कम-से-कम एक कई उद्देश्यों वाली सहकारी 
समिति को स्थापना की जाए । 


२६ 


सिंचाई 


प्रश्न--किसान की सब से बड़ी ज़रूरत उसके खेतों के 
लिए पानी है । यह्‌ योजना सिंचाई के मामले में किसान के 
लिए क्या कुछ करेगी ? 


उत्तर--इस योजना से शा की जाती है कि १६९० 
की निस्वत १६७ लाख एकड़ों की अधिक सिंचाई के लिए पानी 
मिलेगा ओर इस सिंचाई के फलस्वरूप ४४ लाख टन और 
अधिक अनाज पेदा किया जाएगा | 


प्रश्न--जो नदी घाटी योजनाएं पहले से बन रही हैं, 
उनसे योजना के समय में ओर उन योजनाओं के पूरा हो 
जाने पर क्‍या लाभ की आशा की जाती है। 

उत्तर---जो बड़ी-बड़ी नदी घाटी योजनाएं पहले से बन रही 
हैं, उनसे आशा की जाती है कि पांच साला योजना के आखिरी 
साल में ८९ लाख एकड़ और अधिक क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी 
ओर साथ ही लगभग १० लाख ८० हज़ार किलोवाट अलावा 
बिजली भी पेदा की जाएगी । इन योजनाओं के फूरा होने पर और 
पूर विकास के बाद सिंचाई का ऊुल्ल शअ्रल्लावा क्षेत्र १६३ ज्ाख 
एकड़ होगा और १४ लाख किल्लोवाट भ्रलावा बिजली पेदा होगी । 
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प्रश्न--पंचवर्षीय योजना में शामिल सिंचाई और 
बिजली की मुख्य योजनाएं, जो पहले से बन रही हैं, कौन- 
कौन सी हैं! 


उत्तर--वे ये हैं :-- 
भाखरा-नांगल योजना ( पंजाब, राजस्थान, पेप्सू ) 
दामोदर घाटी ग्रोजता ( पश्चिमी बंगाल आर खिहार 
हीराकुड बांध योजना ( उड़ीसा ) 
तुंगभद्वा योजना ( मद्रास और द्वेदराबाद ) 
लोअर भवानी यौजना ( मद्गास 2) 
म्यूराक्षी योजना ( पश्चिमी बंगाल ») 
लोअर ताप्ती घाटी योजना ( बम्बई ) 
मछुकुण्ड पन-ब्रिजली योजना ( उड़ीसा ओर मद्रास ) 
शारदा बिजलीघर ( उत्तर प्रदेश ) 


प्रश्न-बे कौन सी पांच मुख्य योजनाएं हैं, जिन्हें 
योजना के आखिरी दो वर्षा में शामिल करने के लिए चुना 
गया है ? फू 
उत्तर--चंबल योजना (पहली अवस्था) मध्य-भारत ओर 
राजस्थान 
कोसी योजना (पहली अवस्था) बिहार ओर नेपाल 
कोयना योजना (पहली अवस्था) बम्बई 
रीहंद योजना (पहली अवस्था) उत्तर-प्रदेश 
कृष्णा योजना मद्रास और देदराबाद । 


प्रश्न--सिंचाई के छोटे-छोटे कामों का क्या महत्व होगा ! 
उत्तर--सिंचाई के छोटे-छोटे कार्यों से आशा की जाती द्वै कि 
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१३२ लाख एकड़ों को अलावा सिंचाई : होगी और २४ लाख 
टन अनाज की पेदावार होगी । 


प्रश्न--क्या योजना में बड़ी और छोटी सिंचाई योज- 
: नाएँ एक-दूसरे की पूरक के तौर पर शामिल की गई हैं या 
वे एक-दूसरे का मुकाबिला करनेवाली हैं ? _ 


उत्तर--बड़ी और छोटी सिंचाई योजनाओं के एक दूसरे के 
साथ टकराने का सवाल ही पेंदा नहीं होता । हर क्षेत्र में ऐसे ढंग 
की योजना काम करेगी, जो वहां के द्वाल्लात को देखते हुए सब से 
बेहतर हो । इस तरह बड़ी और छोटी योजनाएं एक-दूसरे की 
सहायक हें । 


प्रश्न--लोगों को यह महसूस करना चाहिए कि ये 
योजनाएं उनके निजी फायदे के लिए हैं और उनकी ओर 
से भी कुछ कुबानी आवश्यक है । वे कौन से उपाय हैं कि 
जिनसे जनता इन योजनाओं को कामयाब बनाने में हिस्सा 
'बटा सकती है ? 
उत्तर--जनता इन उपायों से हाथ बटा सकती हैं :-- 
(१) बड़ी-बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिए घन का प्रबन्ध 
करने की ग़रज से जारी किए कज्नों में पैसा लगा कर; 
(२) बेहतरी की फीर्स ओर बढ़ी हुईं पानी की दरों का 
भ्रुगतान करने से; 
(३) ऐसी देहाती सहकारी समितियाँ बनाने से, जो 
नहर खोदने, सड़क बनाने जेसे कामों को करें; 
(४) राज्य के सिंचाई के कार्यो से मिले हुए पानी को 
बचत और ज़्यादा-से-ज़्यादा लाभ के साथ इस्तेमात्न 
करने से ई ओर 
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(४) सिंचाई के निजी कार्मों की उचित ढंग से रक्षा 
करने से । 


प्रश्न--भारत के लगभग ४ लाख ६० हज़ार दहातों में 
के क् ए हे ९ 
से केवल ३ हज़ार को ब्रिजली दी गई हे। इस योजना में 


७ 


देहातों में बिजली पहुंचाने की बाबत क्या कहा गया है ? 


उत्तर--इस योजना में कहा गया है कि देहातों में बिजली 
पहुंचाने के सवाल को बहुत ज़रूरी समझा जाएगा, क्योंकि इससे 
न केवल खेती-बाड़ी के तरीकों में उन्नति होगी और घरेलू तथा छोटे 
पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि देहाती क्षेत्रों का 
जीवन भी अधिक दिलचस्प बन जाएगा। यह सुराव दिया 
गया है कि किसानों और देहाती सहकारी समितियों को देहातों 
में बिजली लगाने ओर बिजलो के सामान ख़रीदने के लिए 
राज्य कज्नें दें । 
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उद्योम 


प्रश्न--उद्योग के मुकाबले खेती पर ज्यादा रुपया क्‍यों 
पा 
ख़च किया जायगा ! कथा उद्योग को आगे-पीछे किए जाने 
वाले कामों की सूची में ठीक-ठीक जगह दी गई हे ९ 


उत्तर--सरकार योजना के समय में उद्योगों पर सीधे सिफ़ 
४४ करोड़ रुपया ख़्च करेगी। इसके अत्ञावा वह फ़ोजी 
उद्योगों के क्षिण काफ़ी साधन जुटा रही है। अगर हम इसमें 
छोटे-छोटे उद्योगों और खनिज-पदार्थों के विकास पर ख़च की जाने 
वाली रक़म और बुनियादी उद्योगों और यातायात पर ख़र्च होने 
वाले ९० करोड़ रुपये में से २९ करोड़ रुपया मिला दे तो इस 
काम पर कुल मित्लाकर कोई १४० करोड़ रुपया ख़््चे होगा । 
यह रक़म, सरकार द्वारा योजना पर ख़चचे होने वाले कुल २,०६8 
करोड़ रुपये के मुकाबले में बहुत कम मालूम पढ़ेगी। लेकिन जेसा 
कि आपको मालूम होगा, बहुत्त ख्रे उद्योगों को सरकार ने ग़ेर- 
सरकारी लोगों के हाथों में ही रहने दिया दै, ओर इसलिये उद्योगों 
का विकास बहुत कुछ सरकारी क्षेत्र के बाहर दे और उस पर सरकार 
को ख़्े नहीं करना होगा। सरकार के पास इतने साधन 
नहीं हैं कि वह खेती और उद्योगों के साथ-ही-साथ बढ़े-बढ़े कामों 
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मे रकम लगाये । खेती का काम पहले रखना होगा क्योंकि अथे- 
ब्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों के विकास के लिए यह ज़रूरी है कि जनता 
के वास्ते काफ़ी अनाज और उद्योगों के लिए कपास और पटसन 
जेसा काफ़ी कच्चा माल मित्न सके । इसके अलावा अधिकतर 
किसानों के पास इतनी पूँजी आदि नहीं है कि वह खेती की 
उपज बढ़ा सके । इस कारण, काफ़ी सरकारी सहायता की ज़रूरत 
है । दूसरी ओर कारख़ानों के मालिक अपने ही साधनों से काफ़ी 
विकास कर सकते हैं । उम्मीद की जाती द्वै कि सरकारी उद्योगों 
के लिए आम ल्ोोगों की बचत से कुल मित्नाकर कोई ६१३ करोड़ 
रुपये मिल सकगे । इसके अलावा सरकार प्रकट ओर श्रप्रकट 
रूप से १६० करोड़ रुपये लगायेगी । इन दोनों को मिलाकर यर्ह 
रक़्म ७६३ करोड़ रुपये तक पहुंच जाती द्वे। यह कोई बहुत 
बड़ी रक़म नहीं है । यह रक़म, योजना के समय में देश के विकास 
के लिए मिलनेवाली कुल्ल रक़म की २९ फ़ो सदी दे । इसके 
अलावा ब्रिजली के विकास पर ख़च की जाने वाली इस बढ़ी 
रक्तम का कुछ हिरसा उद्योग-धंधों के काम में आएगा । 


प्रश्न--उद्योग-धंधों को बढ़ाने पप कितनी रकम ख़च्चे 
की जाएगी ? इसका कितना भाग सरकारी उद्योगों और 
कितना ग़ेर-सरकारी उद्योगों पर ख़चे किया जाएगा ? 


उत्तर--भन्दाज़ द्वे कि योजना के समय में उद्योग-घंधों के 
विकास पर कुल्न मिलाकर ७०७ करोड़ रुपया ख़र्च होगा । इसमें 
वह रक़म शापिल् नहीं दै जो फ़ौजी उद्योगों पर ख़र्च 
. की जानी द्वै श्लौर जो बुनियादी उद्योगों और सम्बन्धित यातायात 
के लिए ख़चे की जानेवाल्ली ९० करोड़ रुपये की रक़म में से 
उद्योगों के लिए दी जाएगी | इस ७०७ करोड़ रुपये की रक़म 
में से ३४४ करोड़ रुष्ये सरकार 'सरकारी उद्योगों पर ख़्च करेगी। 
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अनुमान है कि बाक़ी रकम कारख़ानों के माज्िक अपनी ओर 
से लगा।गे ॥ 


प्रश्न---अलग-अल्ग उद्योगों के उत्पादन के क्‍या लक्ष्य 
निश्चित किए गए हैं? इन उद्योगों का उत्पादन कितना 
बढ़ जाएगा ! 


उत्तर--योजना में ख़ास तौर पर ऐसे उद्योगों का माल 
_ तैयार करने की शक्ति बढ़ाने के सुझाव दिए गए हें जो मशीनें 
झ्ादि और उत्पादन करनेवालों के काम आनेवाल्ली दौज़ं तेयार 
करते दें । ऐसे उद्योगों में, जद्दां आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ 
तैयार की जाती हैं, अगर आजकल की माल तेयार करने की 
ताकत को ही पूरी तरह हृस्तेमाल्न किया जाय तो न सिक् लोगों 
की आज की ज़रूरतें पूरी को जा सकंगी, बल्कि दूसरे देशों को 
भेजने के लिए भी चीज़ें बच रहेंगी। हस सबब से जहां तक 
आम लोगों की ज्रूरत की चीज़ तेयार करनेवाले उद्योगों का 
सम्बन्ध दै, उनका उत्पादन बढ़ाने का महत्व दूसरे उद्योगों से 
कहीं कम दे। 

अगले पृष्ठ पर दी गईं तालिका से पता चल्न जाएगा कि कुछ 
बढ़े-बढ़े उद्योगों में कितनी दीज़ों के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता 
है और कितनी चीज़ें और तेयार की जानी चाहिएं । 


३९ 





8०६ ०6७) ४2 ०००, ॥४8३ ॥५० ५०७]४ "७ 
4९३ ४६ ८ ००६०६ 22 2002 +४+२०३२)५७ _ *३ 
००४५ ०००४४ 92 ४४०])७)९७ . 'दे 
०,६०६ 8०९०६ ४ 2फ%2४२ /४)22]॥8/& ._ "६ 
०७०४ प्‌ 5 02)।0 ।५९ ७४२४. 'है 
४०६८ 8९०“ हे थू> .*४ 
8 डेट कैट्टेड 2200२४ 2]॥2३ ()90) 
४४९“ ६४ ७4०८६ ४2 ०००; 8॥४ ।85५ (५2) 
2।022 2(॥& 8[02 "६ 
४ ]४2 ७०७५८ 32]7९ [कै |७2४-४ 
2905 क४ उजे-केओे ३ ६ &09 9076 %४ 8वे-ेवेडे ४ #ै३%४ 











०" ७७८ ०४ के 450५० (20४४४।& "९४ 
>ै.० हे 2 ४2 ००००५. [5४७ (७) 
/2॥28 ०००८००' ०३०४६ 7४+ > 2 छः 


8027२]४७ 22४ (५) 
#22)209 "४६ 


०००८ ३६०६ ००० ०६६ 940 300 "०६ 
3608 ०००८००' ००८३५ 22८ "*" ।80% ]५० (३४५ ॥४३।४ (॥3) 
4608 ०००८००८००८ ५४३ ४)0 ०००८००८०)/ट दस 20% ।५० ॥४४] (॥४) 
७9 ००८०० ०६४“४६ 20 ०००८००८०४ १2५ ४ (७) 
>्०० ०००८०३"४ ००० ६५४ (५०) 

।809% |९४७ *३ 


०७ ०१ ४७२ ०००८ ' !3॥ 


प्रश्न--भारत सरकार और राज्य सरकारों ने कुछ 
उद्योगों की योजनाएं पूरी करने का फेसला कर लिया है। 
इसके अलावा योजना के अनुसार किन उद्योगों को पहले 


शुरू किया जाएगा और किन्‍्हें बाद में ! 


उत्तर--भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की 
गईं अलग-अलग योजनाओं को पूंरा करने और कई फ़्ौज् 
उद्योगों को स्थापना के श्रल्लावा उद्योगों को इस सिलसिले 
से शुरू किया जाएगा : 


ध्‌ है 


शण 


उद्योग-घंधों के काम आनेवाला माल जेसे पटसन 
और परतदार लकड़ी तेयार करनेवात्ते उद्योगों और 
सूती कपड़ा, चोनी, साबुन, वनस्पति, रंग और 
वार्निश जेसी श्राम ज़रूरत की चीज़॑ तेयार करनेवाले 
उद्योगों को उनकी पूरी ताकत से चलाना । 


है] कफ न 
, उद्योग-ध॑ंधों के काम श्रानेवाला माल तयार करने- 


वाले उद्योगों और पू'जीगत माल तेयार करनेवाले 
उद्योगों, जेसे लोहा ओर इस्पात, अलमोनियम 
सीमेंट, रासायनिक खाद, रासायनिक पदार्थ, सशीनों 
के पुज़ें, आदि की उत्पादन की शक्ति बढ़ाना । 


» ऐसे नए कारख़ाने खोलना जिनसे उद्योग-घंधे मज़- 


बूत हों; ओर मोजूदा साधनों का ध्यान रखते हुए 
उनकी मौजूदा कमियां दूर करना । 


प्रश्न--सरकार द्वारा शुरू किए जानेबाले मुख्य- 
मुख्य उद्योग-धंधे कोन से है? उन पर कितना रुपया 
खच होगा ? 


उत्तर--सरकार द्वारा शुरू किए जानेवाले ऐसे उद्योग, 
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जिनमें से हर एक पर १९० करोड़ से अधिक रुपया खर्च किया 
जाएगा, इस प्रकार हैं 
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१. सिन्द्री का रासायनिक 
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४, उत्तर प्रदेश की सीमेंट 
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७. सिरसिल्क लिमिटेड ३'८१ २९० 
८. मशीन के पुज़ तैयार करने 
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१०. मशीनों के पुर्ज़े तेयार 
करने का कारख़ाना $्ज्प $'७प८ 
११. हिन्दुस्तान शिपयाड 
लिमिटेड १४०८ १८९१४ 
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१३२. आल स्टील इंटीग्रल कोच 
फैक्टरी (रेल के डिब्बों 


का.कारख़ाना) ४९०० ४३"०० 
१३. पेनिसलीन तेयार करने 

का कारख़ाना २९११ २९११ 
१४. हिन्दुस्तान केबिल्स 

लिमिटेड १९३० १९३० 
१९. मणडी के नमक कारख़ाने १९०० १९०० 
१६. नेशनल इंस्ट्रमेंट फेक्टरी १८६ १८६ 
१७. रेडार और वायरलेस 

कार्यक्रम-फ़ोज़ी आंकड़े प्राप्त नहीं ७० 


१८, बिजली की वज़नदार 

मशीन शअ्रादि बनाने का 

कारख़ाना ७"०० र८ा० 
(इस पर योज़ना में दिए गए ४० करोड़ 
रुपये की रक़म में से ख़च॑ किया जाएगा) 


प्रश्न--इस समय उद्योग-धंधों की हालत ठीक नहीं हे। 
क्या इससे इस हालत में कुछ सुधार होगा ? 


उत्तर--हां, इससे सुधार तो द्वोगा ही, यद्यपि इस सबब से 
ही ऐसा नहीं किया गया दै। इस समय उद्योग-धंधों में जो गड़बड़ी 
है उसे तो सरकारी श्रौर ग़ेर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में विकास 
करके पूरी तरह सुधारा जा सकता है । 

प्रश्न--ग्ेर-सरकारी लोगों के हाथों में कौन-कौन से 
खास उद्योग रह गए हैं ? 


उत्तर--सन्‌ १६४८ के टटौ्योग-नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में 
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कुछ उद्योगों का काम सरकार को ही सॉंप दिया गया है जेसे 
हथियार ओर गोलाबारूद बनाने का उद्योग; ऐटमी ताकत की 
तेयारी और उसका प्रबन्ध और रेल्न-ब्यवस्था की मिलकियत और 
डसका कन्द्रोल । इनके अज्ञावा बाकी उद्योग ग़ैर-सरकारी लोगों 
के लिए छोड़ दिए गए हैं। इतना क्रूर है कि कोयला, लोहा 
ओर इस्पात, हवाई जहाज्ञ, जहाज, टेलीफोन, तार और बेतार के 
यंत्र बनाने और खनिज तेत्न के उद्योगों का आगे विकास करने 
की ज़िम्मेदारी सरकार पर रद्देगी। लेकिन इस क्षेन्न में भी सरकार 
ग़ेर-सरकारी लोगों की उस हद तक मदद लेगी जितना वह 
ज़रूरी समभेगी। मिसाल के तोर पर भारत सरकार ने हाल में 
खनिज तेल निकालने ओर लोहा ओर इस्पात का उत्पादुन बढ़ाने 
का काम ग़ेर-सरकारी लोगों के हाथ में दे दिया है; यद्यपि इन 
दोनों उद्योगों के. आगे के विकास को सरकार ने अपने हाथ में 
रख छोड़ा द्वै । जिन उद्योगों के विकास की योजना को सरकार ने 
हाथ में ले रखा है उमके लिए भी सरकार ग़ेर-सरकारी ज्ञोगों से 
पंजी लगाने को कह रही दै । इस तरद्द यह कहा जा सकता है कि 
फ्रौजी उद्योगों को छोड़ बाकी उद्योग ग़ेर-सरकारी लोगों के लिए 
छोड़ दिए गए हैं| लेकिन, सरकार इन उद्योगों पर सन्‌ १६५१ 
के उद्योग विकास और नियमन क़ानून के अधीन कन्ट्रोल रखेगी । 


प्रशन--क्या गर-सरकारी लोगों को इतनी छूट दे दी 
गई है कि वे आम जनता को नुकसान पहुंचा कर अपना . 
लाभ करे ! 

उत्तर--नहीं । यह सच है कि अधिकतर उद्योग ग़ेर-सरकारी 
लोगों के हाथों में दे दिए गए हैं; लेकिन उनके काम पर कुछ रोक 
लगा दी गई दै। उद्योगों को ठीकठाक रखने ओर उन पर कन्द्रोल 
बनाए रखने से सम्बन्धित क़ानून कीं १५वीं, ३६वीं ओर १७वीं 
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धारा के अ्रनुसार भारत सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी 
भी उद्योग की जांच कर सकती हद ओर कुछ हालतों में तो वह 
उन्हें अपने हाथ में भी ले सकती दे । यह इंतजाम इसलिए किया 
गया है कि ग़ेर-सरकारी उद्योग पांच-साला योजना के सामाजिक 
उद्देश्यों के अनुसार और देश की भलाई के लिए काम करे । 
इसके अलावा भारतीय कम्पनी कानून में भी कुछ फेर: बदल 
करने का सुझाव रखा गया है जिससे कि उद्योग-धंधों की 
व्यवस्था ऐसी हो जिससे वे देश के औद्योगिक विकास में ज़्यादा- 
से-ज़्यादा भाग ले सक। 


प्रशन--क्या योजना में यह सिफ़ारिश की गई हे कि 
गेर-सरकारी लोगों को बड़े-बड़े उद्योग शुरू करने के लिए 
बढ़ावा दिया जाय ? 


उत्तर--यह तो साफ़ ही है कि बढ़े-बढ़े उद्योगों में, जिनमें 
करोड़ों रुपयों की रकम ल्ञगानी है, सरकारी मद॒द लेनी पड़ेगी । 
सरकारी मदद के न मिलने से यह हो सकता द्वे कि पू'जी लगाने 
वाले का उस उद्योग में विश्वास ही पेदा न हो और वह उसमें 
पूंजी न लगाए । योजना में यह बात मान ल्ी गईं द्वै कि सबसे 
पहले शुरू किये जानेवाले उद्योगों में पुजी लगाने के लिए ज्लोगों 
को उत्साहित करने की कुछ न कुछ ब्यवस्था करनी होगी, जेसे 
रियायती दरों पर बिजली देना, पुजी गत माल और कच्चे 
माल के बाहर से मंगाने पर आयात कर में छूट देना और 
सरकारी संरक्षण का विश्वास दिलाना। उद्योगों को उनकी 
ज़रूरतों के अनुसार ही ये रियायतें देनी होंगी । 


प्रश्न--क्या कारण हे कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में 
विदेशी पू'जी बहुत कम लगाई गई ? क्‍या अब ऐसे हालात 
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4 ९ 


पैदा कर दिए गए हैँ कि विदेशी पूजी बिना रोकटोक 
भारत आ सके ? 


उत्तर--क्िसी भी देश में विदेशी प्‌ जी का लगना इस बात 
पर निभर करता दै कि वहां राजनीतिक और आर्थिक हालत 
ठीक दै या नहीं, टेक्स किस प्रकार लगाये जाते हैं और निजी 
उद्योगों के प्रति क्या नीति बरती जाती है। पिछले कुछ वर्षों में 
विदेशों से कम पूजी आने का एक कारण यह दी कि विदेशों में 
भारत के बंटवारे और आज़ादी के बाद यहां की राजनीतिक और 
आश्िक हालत के बारे में संदेह थे। देश में लोहा और इस्पात 
का उत्पादन बढ़ाने के बारे में टाटा आयरन एण्ड इस्टील वक्‍से 
को और दामोदर घाटी कारपोरेशन को बिजली का उत्पादन बढ़ाने 
के वास्ते कर्ज़ें देने की जो सफल बातचीत हुई दे, और भारत में 
तेल साफ़ करने का कारखाना बनाने के लिए दुनिया की तीन 
बड़ी बड़ी पेट्रोलियम कम्पनियों ने प्‌ुजी लगाने का जो फेसल्ला 
क्रिया है, उनसे यह पता चलता है कि विदेशी ्ञोगों को भारत 
के भविष्य में विश्वास पंदा होने लगा दै। कमीशन की यह 
सिफ्रारिश, कि योजना के समय में वर्तमान उद्योगों को सरकार 
अपने हाथ में न लेवे, सरकार ने मान ली है | इससे भी विदेशी 
लोगों को भारत में प्‌ुजी लगाने के लिए बढ़ावा मिला दे । 
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घरेलू उद्योग 


प्रशन--धरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्‍या किया 
जाएगा ! 


उत्तर--घरेलू-उद्योगों के सामने ख़ास तोर पर ये मुश्किलें 
हैं: बढ़े-बढ़े उद्योगों द्वारा तेयार किए गए माल्न से होड़, पूंजी 
की कमी, कच्चे मात्र प्राप्त करने ओर तैयार माल की बिक्री के 
लिए संगठन को कमी, और घरेलू उद्योगों द्वारा तेयार किए 
जानेवाले माल को और भच्छी तरह तैयार करने के तरीके में 
सुधार करने के वास्ते संगठित प्रयत्न की कमी । योजना में यह 
बात मान ली गई द्वै कि देश की. अ्र्थ-ब्यवस्था में घरेलू उद्योगों 
को महत्वपूर्ण, भाग लेना है और ये उद्योग ऐसे होने चाहिएं 
जिनमें दूसरे क्षेत्रों के फालतू मज़दूर काम कर सक॑ । इन उद्योगों 
में इस समय जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए भी पूरे समय 
: ्क काम करने का प्रबन्ध होना चाहिए । घरेलू उद्योगों की 
हाज्षत मजबूत बनाने के लिए भोर-उनके विकास को बढ़ावा देने 
कै वास्ते निम्नलिखित कदम उठाने का सुझाव दिया गया है-- 


(१) घरेलू और छोटे-छोटे उद्योगों के वास्ते खोज-संस्थाएं 
खोल्लना । 


कर 


(२) घरेलू उद्योगों में काम करनेवाले लोगों की सहकारी - 
समितियां बनाना जो कच्चे माल की ख़रीद ओर 
तेयार माल की बिक्री का काम करे। 

(३) घरेलू उद्योगों के लिए कुछ चीज़ों का उत्पादन अलग 
कर देना जिससे बढ़े-बढ़े उद्योगों में तेयार की गई 
चीज़ों से होड़ न हो पाए । 

(४) बड़े-बड़े उद्योगों पर विशेष कर लगाना जिससे उसी 
तरह के घरेलू उद्योगों को फ़ायदा पहुंच सके । 

(४) जहां कहीं भी सम्भव दो, सरकार घरेलू उद्योगों में 
तेयार किए गए मात्र को पहला स्थान दे । 

सरकार ने तीन बोर बना दिए दें । इनके नाम इस प्रकार 

हैं---अखिल भारतीय खादी और झ्राम उद्योग बोर्ड; अखिल 
भारतीय दुस्तकारी बोर्ड और हाथ करघा बोड्े । जात दे कि 
ये बोर्ड अपने-अपने चोत्र के लिए प्रोग्राम तेयार करेंगे और 
उनका संगठन करंगे। 


रेलें, सड़कें, हवाई यात्रा ओर जहाज़रानी 


प्रश्न--रेलों, सड़कों, जहाज़रानी आदि पर जो ख़चे 
होना है, उसका अधिकांश भाग रेलों पर ख़च किया जाएगा, 
यह किस प्रकार ठीक हे ! 


उत्तर--खेती ओर उद्योग दोनों के विक्रास के लिए यह 
ज़रूरी दे कि रेलों को अधिक से श्रधिक अच्छी तरह चल्लाया 
जाय और उनका अधिक से अधिक विकास किया जाय । लड़ाई 
के कारण बहुत प्री चीज़ों की बदल नहीं हो सकी | इसलिए 
अगर इस कमी को ओर रेलों, सड़कों, जद्दाज़रानी आदि 
की बढ़ती हुईं जरूरतों को पूरा करना द्वै तो योजना में 
बताईं गई रक़म ख़्च करनी पड़ेगी । खयाल द्वे कि रेलों के प्रोग्राम 
के ज्षिए योजना में २४० करोड़ रुपये की जो तजवीज्ञ की गईं 
है, वह ज़रूरत से कहीं कम दे और रेलों के लिए आगे 
चल कर बुनियादी उद्योगों ओर यातायात के लिए निश्चित 
की गई ९० करोड़ की रकम में से कुछु रुपया निका- 
लना होगा । 


प्रश्न--चित्तरंजन का रेल्न-इंजन बनाने का कारखाना 


डंड॑ं 


ओर टाटा इंजीनियरिंग ओर ल्ोकोमोटिव कम्पनी किस 
हद तक नए इंजनां की ज़रूरत पूरी कर सकेंगे ? 


उत्तर--मार्च सन्‌ १६९५ में १,०९० रेल-इंजन बदले जाने 
थे और झृयाल दे कि योजना के समय में ५,०४२ इंजन और बदले 
जाने योग्य हो जाएंगे । ख्याल किया जाता है कि इस समय में 
चित्तरंजन लोकोमोटिव वक्‍स और टाटा इंजीनियरिंग और 
ल्लोकोमोटिव कम्पनी क्रमशः २६८ और १७० इंजन तेयार 
करेंगे। इस तरह कुल मिला कर ४३८ इंजन बन पाएंगे। 
उम्मीद है कि ६०० इंजन बाहर से मंगाए जाएंगे। लेकिन, 
बाहर से काफ़ी इंजन मंगाने की ज़रूरत दे ओर योजना के समय 
के अन्त में भी बदल को ज़रूरत बनी रद्देगी । उस समय तक 
चित्तरंजन ल्ोकोमोटिव वक्‍से ओर टाटा इंजीनियरिंग और 
लोकोमोटिव कम्पनी हर सातक्ष क़मशः १०० ओर ५० इंजन 
तैयार करंगे। अगर इंजनों की बद॒त्न का पिछुल्ा काम बाकी 
न रहा होता तो हर सांल कोईं १६० इंजनों की बदल की 
ज़रूरत रहती । 


प्रशन--तीसरे दर्ज के मुसाफ़िरों को ओर अधिक 
आराम देने की बराबर मांग की जा रही हे | कया योजना 
में इस पर विचार किया गया हे ! 


उत्तर--हां, योजना में मुसाफ़िरों के आराम के लिए 
१५ करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसमें से. अधिकतर रुपया 
तीसरे दर्जे के सुसाक्तिरों के आराम को बढ़ाने पर ख़र्च किया 
जाएगा । 


प्रश्न--उद्योग-धंधों के बढ़ जाने के बाद लोगों का 
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आना-जाना और मांल का परिवहन बढ़ जाएगा | क्‍या 
योजना में इसका इन्तज़ाम हे ! 


उत्तर--उद्योग-धंधों के बढ़ जाने के बाद माल और लोगों 
के आने-जाने में जो बढ़ती होगी उसक्रा सामना करने के लिए 
रेल-प्रोग्राम में कुछ प्रबन्ध किया गया द्वै। मिसाल के तौर पर 
सिन्द्रो में रासायनिक खाद तेयार करने के कारखाने के लिए रेत्ों 
को बीकानेर से हर दिन १,००० टन खड़िया पहुंचानी होती दे । 
इसका मतलब यह हुआ कि एक पूरी गाड़ी इस काम पर ल्ञग 
जाती है । ब्लोगों के और मात्न के बढ़ते हुए यातायात की ज़रूरत 
न सिफ़रे रेल के डिब्बों आदि की संख्या बढ़ाकर ही, बढ्कि कई ओर 
तरीकों से, जेसे रेज़् की नईं पटरियां बिछु कर भी पूरी की जा सकती 
है। रेलों को बदल अभी इतनी बाकी द्वे कि अगर दम कार्यक्रम 
के अनुसार बदल कर तो रेत्न के डिब्बों आदि में काफ्नी बढ़ोतरी 
नहीं की जा सकती । क्लेकिन योजना में बुनियादी उद्योगों और 
यातायात पर ख्चे की जानेवाद्यो २० करोड़ रुपए की एक मुश्त 
रकम में से कुछु रुपया रेज्ञों पर ख्चे करने को तजवीज़ की गई 
है जिससे वे उद्योग-घंघों की बढ़ती हुईं ज़रूरतों को पूरा 
कर सके । 


प्रश्न--जहाज़रानी- के बारे में सरकारी नीति के दो 
मुख्य उद्देश्य ये हैं--(१) समुद्रतट के साथ-साथ होनेवाला 
व्यापार भारतीय जहाज़ ही करेंगे । (२) समुद्र पार व्यापार 
में भी भारतीय जहाज पहले से ज्यादा भाग लेंगे । इस नीति 
को श में लाने के लिए योजना सें क्‍या सुझाव रखे 
गए हैं ( ! | 


उत्तर--खमुद्गतट के साथ-साथ होनेवात्ने ब्यापार को भारतीय 
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जहाज़ों के लिए सुरक्षित रखने की नीति को अ्रमल्र में लाने 
से लिए यह प्रबन्ध करना होगा कि वे कोई दो लाख टन वज़न 
के माल की जगह कोई तीन लाख टन वज़न का माल ले जाएं । 
योजना में ऐसी भारतीय जहाज़रानी कम्पनियों को, जो समुद्र 
तट के साथ होनेवाले व्यापार में लगी हुईं हैं, आर्थिक सहायता 
देने की तजवीज्ञ की गईं है जिससे वे ६५,००० जी० आर० टी० 
वज़न बढ़ा लें । इसके अलावा ' विजगापट्टम में जहाज़ बनाने की 
गोदी में जो जहाज़ तेयार किए जाएंगे उनमें से कुछ समुद्र तट 
के सार्थ-साथ ब्यापार करनेवाले जहाज्ञों की संख्या बढ़ाने के त्षिए्‌ 
और बदल के लिए ले लिए जाएंगे | पांच साला योजना में 
हिन्दुस्तान शिप बिल्डिग-याड लिमिटेड के लिए जो रकम 
निश्चित की गईं है, उसमें से जहाज़रानी कम्पनियों को आसान 
शर्ता परुकर्ज़े देने की तजवीज्ञ की गईं दे जिससे वे यार में 
बनाए गए जहाज़ों को ख़रीद सक । 

जहां तक भारतीय जहाज़ों द्वारा समुद्र पार व्यापार में भाग 
लेने का सवाल है, योजना में ज़हाजरानी कम्पनियों को कज़ देने 
के लिए रकम की ब्यवस्था की गई दै। ये कम्पनियां इस कज़े 
से॥ १+१)०,००० जी० आर० टी० टन-भार ख़री द्‌ सकंगी । इस 
झ्रतिरिक्त टन भार से भारतीय कम्पनियां समुद्र पार के व्यापार 
में अधिक अच्छी तरह भाग ले सकगी। 


प्रश्न-देश के बँटवारे से भारत में बन्दरगाहों के 
विकास की ज़रूरत पर कया असर पड़ा है ? 

उत्तर--कराची बन्दरगाह पाकिस्तान में चले जाने से बंबई 
बन्द्रगाह पर दबाव बढ़ गया। कराची से राजस्थान, पूर्वी 
पंजाब और आस-पास के इलाकों का व्यापार हुआ करता था। 
अब इन इलाकों का कुछ काम बंबई पर' आ पड़ा है । कराची से 
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होनेवाले ब्यापार को संभालने के वास्ते कांडला को अब एक 
बड़ा बन्द्रगाह बनाग्रा जा रहा दै। इस बन्दरगाह से सन्‌ 
१६५६ तक ८,६०,००० टन साल श्रा-जा सकेगा । 


प्रशन--भारत में तेल साफ़ करने के कारखाने बनाये 
जा रहे हैं | इस सम्बन्ध में योजना में किस हद तक बन्द्र- 
. 'गाहों में सुविधायें देने के लिए ज़रूरी सुधार किया गया हे ? 


उत्तर--तेल साफ़ करने की नई कम्पनियों को बंबई के ट्राम्त्रे 
टापू में बन्दरगाह श्रौर याताय्रात सम्बन्धी ज़रूरी सुविधाएं देने 
के लिए ८ करोड़ रुपए की तजवीज़्ञ की गईं है। विज़गापदट्म में 
तेल साफ़ करने का जो कारखाना बनाया जाना है, उसके लिए 
अभी तक कोई निश्चित प्रबन्ध नहीं क्रिया है । विज्ञगापद्टम के 
कारखाने के बारे में हाल म॑ं ही एक समझभोते पर दस्तख़त किए 
गए हैं । लेकिन छ़्याल है कि बुनियादी उद्योगों और यातायात 
के क्षिण निश्चित की गईं ४० करोड़ रुपये की रकम में से कुछ 
रुपया बन्दरगाह में ज़रूरी सुविधायं देने पर ख़र्च किया जायगा | 


प्रशन--योजना के अनुसार बड़े-बड़े बन्दरगाहों पर 
खास तोर पर क्या-क्या विकास किया जायगा ? 


उत्तर--कल्लकत्ता बन्द्रगाह के विकास की ख़ास-ख़ास बात 
ये हं-“-गार्डन रीच जेटी को फिर से बनाना; दो 'मैन्युअल कोल 
यथ” और एक 'सेकेनिकल ओर बर्थ” बनाना; रेलों के डिब्बों, इंजन 
ओर वज़नदार माल उठाने के लिए क्रेन खरीदना । ये क्रेन नदी- 
घाटी-योजनाशों के लिए संगाई जानेवाली वज़नदार मशीनें 
और दूसरा सामान उठायेंगी । 

बम्बई में विकास की ख़ास-ख़ास बातें यह हैं---प्रिंसेस 
श्रौर विक्टोरिया डाक को नये किस्म का बनाना; माल रखने के 
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लिये शड बनवाना जहां से वह दूसरे स्थानों को भेजा जा सके 
ओर एलवज़ेन्ड्रा डाक्स में बिजली के क्रेन लगाना । 

मद्रास सें २८७ करोड़ रुपये के ख़र्च से एक 'वेट-डाक बनाई 
जायगी और पेट्रोलियम के लिए हर मौसम में काम देनेवाले दो 
गोदाम बनगे | कोचीन के लिएजो कार्यक्रम तेयार किया गया है, 
उसमें आम-माल रखने के लिए नए गोदाम बनाने की व्यवस्था है । 


प्रश्न--योजना में नागरिक हवाई कम्पनियों को मिला 
देने की तजवीज्ञ क्‍यों की गई है ? क्‍या वतेमान हवाई 
कम्पनियों को मुआवज़ा दिया जायगा ? 

उत्तर--जांच करने पर पता चला है कि आज हवाई कम्प- 
नियों को जिन परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है । उनके . 
कारण उनका संचाद्यन लाभदायक ढंग से नहीं हो सकता। च्‌ंकि 
हवाई -जांच-कमेटी की सिफ़ारिश के अ्रनुसार हवाई यातायात कम्प- 
नियों ने अपनी इच्छा से अपने को संगठित नहीं किया, इसलिए 
कमीशन ने सिफ़ारिश की कि मौजूदा कम्पनियों की एक कार- 
पोरेशन बना दी जाय । कम हवाई ज़हाजों से काम चल जायगा 
श्रौर ऊपरो ख़्च भी कम हो जाएंगे । 

नई कारपोरेशन, वर्तमान हवाई कम्पनियों का साज़-सामान आदि 

लेने के लिए उन्हें उचित रकम देगी । अगर ये कम्पनियां चाहेंगी तो 
ये नई कारपोरेशन में अपने सामान के बदले में शेयर ले सकगी । 


प्रश्न- यह कहा जा सकता है कि सड़कों की कमी के कारण 
देहात पिछड़े हुए हैं। कया योजना में लोगों को मिल-जुल कर 
मेहनत करके सड़क बनाने क लिए बढ़ावा दिया गया हे? 


उत्तर--सामूहिक-विकास योजनाञ्रों म॑ आम लोगों द्वारा 
ग्रपनी ख़शी से काम करके सड़क बनाने पर ख़ास ज़ोर दिया 
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गया है और कच्चे आंकड़ों के अनुसार यह अन्दाज़ लगाया गया 
है कि इन योजना-क्षेत्रों में योजना के समय में १६ हज़ार से 
लेकर १७ हज़ार मील लम्बी कच्ची सड़क बन जाएंगी । खयाल 
है कि दूसरे इलाकों में भी लोग अपनी इच्छा से सड़क बनायेंगे 
और योजना में “स्थानीय कामों” के लिए. १९ करोड़ रुपये की 
तजवीज़ की गईं द्वै जिससे कि सरकारी सहायता द्वारा ऐसे कामों 
को बढ़ाद्य दिया जा सके । 


प्रश्न--गांवों में सड़कें बनाने के अलावा राष्ट्रीय सड़कों 
. ओर राज्य सड़कों के विकास का प्रोग्राम कया हे ? 


उत्तर--जहां तक राष्ट्रीय-सड़कों का सम्बन्ध है, पांच सात्ना- 
योजना में कोई २२० मील लम्बी सड़क और १८ बड़े-बढ़े पुल 
बनाने की तजवीज़ की गई है । इन सड़कों ओर पुल्लों का काम 
शुरू हो चुका है । इनके अलावा कोई ४७४० मील त्म्बी सड़क 
ओर ४३ बढ़े-बढ़े पुल बनाने का भी सुराव है । श्राशा है, इन 
सड़कों के अलावा २,२०० मील लम्बी राष्ट्रीय-सड़कों के सुधार 
का काम शुरू किया जायगा। इनमें से दो-तिहाई सड़क शायद 
योजना के समय में बन कर तेयार हो जाएंगी । जहां तक राज्य- 
सढ़कों का सम्बन्ध दहै--योजना में सन्‌ १६४४-९६ तक “क” 
भागवाल्ले राज्यों में पकी ( तारकोल की ) सड़फों की ल्लम्बाई 
१०,००० भील से १२,४४६ मील तक बढ़ाने ओर “'ख”? भाग- 
वाले राज्यों में ७,९८८ मील से ८,१२६ मील तक बढ़ाने की 
तज़बीज़ की गई है। “ग” भागवाले राज्यों में भी बहुत सी नई 
सड़क बनाई जाएंगी जिससे उन इलाकों तक पहुंचा जा सकेगा 
जहां इस समय पहुंचना मुश्किल है। 
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मकान 


प्रश्न--भारत में मकानों की कमी के ख़ास-ख्नास कारण 
क्या हैं 

उत्तर--भारत की आबादी पिछले तीन साल में बहुत 
ज़्यादा बढ़ती रही है ओर लोग बराबर देहातों से नोकरी हू ढने 
ओर रहने-सहने की सहूलियतें खोजने के लिये शहरों और कस्बों 
में आ्राते रद्दे हैं । इस सबब से शहरी इल्लाकों में मकानों की कमी 
हो गईं जोकि त्ड़ाई के समय.में और बढ़ गईं । मकानों की 
कमी होने का दूसरा कारण देश के बंटवारे के बाद बेघर लोगों 
का बड़ी संख्या में भारत ञ्राना भी है । 


प्रश्न--भारत सरकार ओर राज्यों की सरकारें मकानों 
की कमी को दूर करने के लिये क्‍या कारवाई कर 
रही हैं ? 

उत्तर--पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान से »भानेवाल्ले बेघर 
लोगों को बसाने के लिए सरकार ने कई-बस्तियों और (छोटे-छोटे 
नगरों का प्रबन्ध किया दहै। अब तक के'अन्तिम आंकड़ों के 
अनुसार पश्चिमी पाकिस्तान से आनेवाल्ले बेघर लोगों के लिए 
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कोई एक लाख मकान ओर पूर्वी पाकिस्तान से श्रानेवाले लोगों 
के लिए कोई डेढ़ लाख से श्रधिक मकान बनवाये जा 
चुके हें । 

बम्बई और उत्तर प्रदेश की तरह कई सरकारों ने स्थानीय 
श्रद्चनों को दूर करने के लिए विशेष संस्थायें बनाई हें ।ये 
संस्थाय कुछ मकान बनवाने में सफल रहो हैं, जेसे बम्बई और 
राजपुर ' में उद्योग-घन्धों में काम करनेवाले मज़दूरों और कमर 
आमदनीवाले लोगों के लिए मकान बनवाये गए। सन्‌ १६२२ 
में भारत सरकार के साव॑जनिक-निर्माण ओर मकान-निर्माण 
सम्बन्धी विभाग ने योजना-कमीशन की सिफ़ारिशों के अनुसार 
आधिक सहायता देकर मकान बनवाने की एक योजना शुरू की । 


प्रश्न--सरकार की मकान बनवाने की योजना कितनी 
बड़ी है ओर उससे कितने लोगों को लाभ पहुंचेगा ? 


उत्तर--य्रोजना कमीशन ने योजना के समय में भारत में 
_ उद्योग-धन्धों में काम करनेवाले मज़दूरों के लिए मकान बनवाने 
के काम पर ख़च करने के वास्ते भारत सरकार के कोष में से 
३८.४ करोड़ रुपये अल्लग कर दिये हैं । 

कारख़ानों में काम करनेवाले मज़दूरों के वास्ते मकान बन- 
वाने के लिए राज्प सरकारों, मित्न-मालिकों, और मज़दूरों की 
सहकारो संस्थाझ्रों को इस कोष में से ग्राथिक्त सहायता ओर काज़ें 
दिए जा रददे हें । भ्रन्दाज़ है कि इस कोष की सहायता से योजना 
के पांच साल में कोई ७०-८० हक्ार मकान बन जाय॑गे। 


प्रश्न--धन को सहायता देकर कारखानों के मज़दूरों के 
लिए मकान बनवाने की योजना क्‍या है ९ 


उत्तर--चू कि गेरसरकारी-उद्योग आम तौर पर कम आम- 
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दनी वाले लोगों के लिए ऐसे किरायों पर मझानों की तजवीज 
नहीं कर सकते हैं जो कि वे दे सकते हैं, इसलिए सरकार को 
आर्थिक सहायता और कज़ देने पड़ते हैं। इस योजना के अघीन 
छोटे शहरों में मज़दूरों के लिए ऐसे मकान बनवाने की तजवीज़ 
की गईं दे जिन पर अधिक-से-अधिक २,७०० रुपये ख़र्च आए । 
बड़े शहरों में ऐसे प्रत्येक मकान पर ४,९०० रुपये ख़च होंगे। 
यद्द रुपया उस रक्रम में से ख़च किया जायगा जो भारत सरकार, 
राज्य-सरकारों को आर्थिक सहायता और कर्ज़े की शक्‍त्न में देगी | 
राज्य सरकारें यह रकम कानून द्वारा बनाई गईं मकान बनाने- 
वाली संस्थाओं को दंगी । इस योजना के श्रधीन मालिकों और 
मकान बनवाने वाली सहकारी संस्थाओं को मकान बनाने में 
होने वाले ख़चे की क्रमशः २९ फ़ी सदी ओर ३७ फ्री सदी रक़म 
के बराबर आश्िक सहायता ओर करज़ें दिए जायंगे। लेकिन, यह 
सहायता और क्ज़ें. एक निश्चित सीमा के आगे नहीं दिए 
जाएंगे । 


प्रश्न--मकान बनाने की योजना में गंदी बस्तियों 
को साफ़ करने की तजवीज़ हे या नहीं ! 


उत्तर--छोटे और गंदे मकानों को साफ करना--मकान 
बनवाने की नीति का ऐसा. महत्वपूर्ण अंग हद जोकि नये मकान 
बनवाने के साथ-साथ चलना चाहिए। इस कारण योजना कमो- 
शन ने सुराव दिया दै कि उसने योजना के समय में मकान 
बनवाने पर जो ३८४ करोड़ रुपया ख़्च करने की तजवीज़ को 
है, उसमें से कुछ रक़म हर साल इस्प्रूवमेंट द्रस्टों ओर दूसरो 
स्थानीय संस्थाओं को छोटे और गंदे मकान अपने-अधिकार में 
लेने और उन्हें गिराने के लिए कर्ज़ें की शक्ल में दी जाय । 
कमीशन ने यद्ध सिफ़ारिश भी को है कि मज़दूरों के रहने के 
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- इलाकों में अनिवाय॑ रूप से जो मकान प्राप्त किए जायेंगे उनके 
लिए कोई अतिरिक्त मुआवजा नहीं दिया जायगा । 


प्रश्न--गांवों में मकानों की हालत सुधारने के लिये क्‍या 
किया जा रहा है ! 

उत्तर--राज्य-सरकारों ने अ्रलग-अक्षग किस्म के मकान 
बनवाने की योजनाश्रों के लिए १०'१६ करोड़ रुपये की 
तजवीज़ की है। योजना-कमीशन ने सुझाव दिया है कि उन्हें 
योजना के समय में गांवों में मकानों की हालत सुधारने पर ज्ञोर 
देना चाहिए । इसलिए, यह उम्मीद दै कि ऊपर बताईं गईं रक़म 
गांवों में मकानों की हालत सुधारने ओर पीने के पानी, नालियों 
और कई गांवों में पकी सड़क बनाने जेसी सुविधाय देने पर ख़र्च 
की जाएुगो | सामूहिक-योजना-कार्य के श्रंतगंत भी योजनावात्ते 
इलाकों में मकानों का सुधार करने का कार्यक्रम बनाया गया है । 
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स्वास्थ्य 


प्रश्न--क्या गांवों ओर शहरों में पानी और नालियों 
की काफ़ी सुविधाएं देने की तजवीज़ है ? 


उत्तर--इसकी काफ़ी व्यवस्था की गईं है । फिर भी वह 
जरूरत से कम है । इस, काम पर तो बहुत रुपया ख़्च करना 
दोगा । राज्यों ने अपनी योजनाओं में पानी और गंदे पानी को 
निकालने के लिए नाक्नियों का प्रबंन्ध करने के ल्विए २३'४६ 
करोड़ रुपये की तजवीज़ की है। इसमें से १२'१२ करोड़ रुपया 
शहरी इलाकों में और ११३७ करोढ़ रुपया देहातों में ख़च किया 
जाएगा। भारत सरकार की योजना में स्थानीय संस्थाओं को विकास ; 
काम के लिए ३० करोड़ रुपये तक कज़ें देने का प्रबन्ध दे । यह 
माना जा सकता है कि इसमें से १० करोड़ रुपया पानी का प्रबन्ध 
ठीकठाक करने के लिए दै | क्ञोग अपनी इच्छा से नक़द सहायता 
देकर या मेहनत करके इस काम को भ्रधिक आगे बढ़ा सकते हें । 


प्रश्न--देश भर में मलेरिया की रोकथाम का प्रबंध 
किया गया है यह केसे होगा ! 


प्रश्न--इस कार्यक्रम के श्रजुसार देद्दातों में कीड़े मारने की ह 
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दवाएं छिड़को जाएंगी आर मलेरिया को रोकने की दवाओं का 
इंस्तेमाल किया जाएगा। मलेरिया की रोकथाम का काम करने 
वाली १२६ टीमें जगह-जगह जाकर यह काम कर गी । इन टीमों 
का संगठन और उनकी देख-रेख राज्यों में स्वास्थ्य-सेवाओं के 
डायरेक्टरों के दफ़्तर करेंगे । केन्द्रीय सरकार सारे काम में तालमेल 
पैदा करेगी । योजना में डी. डी. टी. बनाने का दूसरा कारख़ाना 
बनाने का काम भी शामिल दे जिससे कि कम कीमत पर काफ़ी 
मान्ना में डी. डी. टी. मिल सके। तीन साल के समय में इस 
कार्यक्रम पर १४ करोड़ रुपया ख़चे होगा, जिसमें से & करोड़ 
रुपया राज्य देंगे और दस करोड़ रुपया भारत सरकार देगी 
जिसमें टक्निकल कोआपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दी गई 
सद्दायता भी शामिल होगी । 


प्रश्न--तपेदिक की रोकथाम केसे की जाएगी ? 


उत्तर--विश्व-स्वास्थ्य-संस्था और संयुक्त राष्ट्रसंघ के बाल- 
सहायता-विशेष-कोष की सहायता से देश भर में बी. सी. जी. 
के टीके लगाने का कायक्रम शुरू करने का विचार है । इससे 
१२-२० वर्षों में तपेदिक से मरनेवाले ज्ञोगों की संख्या पहले के 
* मुकाबले २ हो जाएगी। इस समय इस बीमारी से कोई 
४ ल्ञाख ब्यक्ति हर साल मरते हैं । इसके अत्ञावा बीमारों की 
संख्या घटने से बीमारी की रोकथाम के ख़र्चों, जेसे अस्पतालों 
में जगद्द की व्यवस्था आ्रादि पर होनेवाले ख़्च आदि में कमी 
की जा सकेगी । भारत सरकार श्र राज्य-सरकारों ने तपेदिक के 
अस्पताल, चिकित्सालय, ओर दवाखाने बनवाने; अ्रस्पतात्नों में 
अधिक बीमारों को रखने ओर बी. सी. जी. के टीके लगानेवाल्नी 
टीमों का काफ़ी प्रबन्ध किया है | सबसे पहले वे अस्पतात्न बनाए 
जाएंगे जिनमें बीमारी का पता चल्लाने, डसे रोकने और अच्छा 
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करने की ब्यवस्था होगी । दिल्ली, पटना और ब्रिवेन्द्रम में नमूने 
के तीन केन्द्र खोले जा चुके हैं जहां इस सम्बन्ध में शिक्षा दी 
जाएगी और प्रदर्शन किए जाएंगे । उम्मीद दै कि दूसरे केन्द्र भी ' 
खोले जाएंगे। सन्‌ १६९०-११ के मुकाबले योजना में सन्‌ 
१६९४-९६ तक इस प्रकार बढ़ती होने की आशा है :- 


3६५१-९२ १६५५-९६ 
संस्थाएं बीमारों के संस्थाएं बीमारों के 
लिए जगदे लिए जगद्े 
तपेदिक के श्रस्पताल ३७ ४७,१६१ ४६ ९,६८६ 
चिकित्साल्नय ध्य ३,०७७ ४० ४,८१४ 
दवाखाने १२७ २,३२३ १८०. २,८६२ 
बी. सी, जी. टीमें ७३ १३७ 





भारत सरकार और राज्य-सरकारों की योजनाओं पर कुल 
मिलाकर कोई ४'३१ करोड़ रुपया ख़च होगा। 


प्रश्न--योजना में सीखे-सिखाए कमंचारियों की कमी 
ओर अस्पतालों में रोगियों के लिए जगहों की कमी को दूर 
करने के लिए कया कहा गया है ९ 


उत्तर--डाक्टरी शिक्षा ओर द्र निंड़ के ल्िए भारत सरकार 
ने कोई ६*५ करोड़ और राज्य-सरकारों ने कोई १४ करोड़ रुपये 
की तजवीज़ की है। भारत सरकार के कार्यक्रम में एक अखिल- 
भारतीय-डाक्टरी-संस्था बनाने का प्रबन्ध किया गया द्वै जिसमें 
ऊंची खोज और ग्रेजुएट के स्तर से ऊपर की शिक्षा दी जाएगी। 
राज्यों के कार्यक्रमों में डाक्टरी के कई नए कालेज पूरे करने, 
डाक्टरी की मौजूदा स्कूलों और काल्लेजों को बढ़ाने, और नर्सो, 
दाइयों कम्पाउन्ड्रों श्रादि क्ञोगों को काम सिखाने का प्रबन्ध किया 
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/ 


गया है। उस्मीद है इससे योजना के समय में हर साल अधिक 
संख्या में सीखे-सिखाए कमंचारी तयार हो सकगे । 


सीखे- सिखाए १६९०-११ १६९५-९६ फंड सत्वाए १६५०-४३ १६५४-१६ प्रतिशत बढ़ोतरी 


कर्मचारियों मे तक 

की संख्या 

डाक्टर २,९०४ २,७८२ पर 
कम्पाउंडर ८६४ १,६२१ धरे 
नर्से २,२१२ ३,००० ३५९'६ 
दाइयां १,४०७ १,६२२ ३७१३ 
चेद्य और हकीम ६१४ १,११७ ' २२२ 





जहां तक भ्रस्पतालों और चिकित्साज्षयों का सम्बन्ध है, 
भारत सरकार ओर राज्य-सरकारों के कार्यक्रमों पर कोई २४६ 
करोड़ रुपये ख़च होंगे । अस्पताज्ञों ओर चिकित्सालयों और 
उनमें रोगियों के रहने की व्यवस्था में निम्नलिखित ढंग से 
बढ़ोतरी होगी ।--- 


१६४०-९१ १६५३-४६ प्रतिशत 
में तक बढ़ोतरी 


अस्पतालों की संख्या ३,०१४ . २०६२ २'४ 
चिकित्सालयों की संख्या (शहरों में) १,२४८ १८,६६५ २४'८ 
चिकित्सालयों की संख्या (गांवों में) ५,२२६ ४,८४० ११६ 
अस्पतालों में रोगियों की जगदें १,०६,४७८ १,१७,२२२ १०१ 
चिकिस्साज्यों में रोगियों 

की जगहें (शहरों में) २०१३. २,२३३ ११४ 
चिकित्साज्षयों में रोगियों 

की जगद्दें ( गांवों में) ५,०६६ ४,४८२ 
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प्रश्न--ईलाज के देशी तरीकों को क्‍या बढ़ावा मिला 


हे । 


उत्तर--इलाज के देशी ओर दूसरे तरीकों की खोज 
करने के लिए. ३७५ लाख रुपये का प्रबन्ध किया गया है। 
भारत सरकार ने जामनगर में देशी-चिकित्सा के तरीकों की खोज 
करने के लिए एक कन्द्रोय संस्था बनाने की मंज़्री दी है। देशी- 
चिकित्सा क अलुसार इलाज करने की शिक्षा देने के बारे में भी 
काफ़ी विचार किया गया है । देशी इलाज के तरीकों की शिक्षा 
के लिए राज्यों ने €९*२३ ल्ञाख रुपये और अस्पतालों, चिकि- 
त्सालयों ओर दूसरी योजनाओं के त्षिए १९०६ करोड़ रुपये की 
ब्यवस्था की गई हैे। 


भारत में काफ़ी जड़ी-बूटियां पाई जाती हें ओर सरकार ने 
कुछ ऐसे क़दम उठाए हैं जिनसे इनका अच्छी तरह से इस्तेमाज्न 
हो सकेगा। भारतीय-कृषि-अनुसंधान-परिषद्‌ ने एक समिति 
बनाई दे जो महत्वपूर्ण जड़ी-बूटियों के पौधों को उगाने का काम 
उचित स्थानों पर करेगी। उत्तर प्रदेश ओर काश्मीर सरकारों ने 
भी इस ओर कुछ क़दम उठाए हैं। वेज्ञानिक ओर औद्योगिक 
अनुसंधान परिषद्‌ ने लखनऊ में एक ओषधि-गवेषणाशाला 
खोलो है जो आम तौर पर इस्तेमाल की जानेवाली बहुत सी 
जड़ी-बूटियों आदि की जांच करेगी और उनकी चिकित्सा 
सम्बन्धी शक्ति, उनके सिद्धान्त और शुद्धता के बारे में खोज 
करेगी । भारत सरकार ने एक समिति बनाई है जो ओष- 
घियों के बारे में एक अ्ंथ तेयार करेगी जिसमें न सिफ़े नई 
दवाओं के बारे में ही, बल्कि दूसरी दवाओं ओऔर' वनस्पति 
से तैयार होनेवाली सभी देशी दवाओं के बारे में लेख 


वर्गरह होंगे । 
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रे ३.७५ है 
प्ंश्नं--क्या योजना में ज़रूरी दवाओं की तेयारी को 
बढ़ावा दिया गया हे ! 


उत्तर--भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के बाल्न-सहायता- 
विशेष-कोष के साथ एक सममोता .किया द्वै जिसके अनुसार 
पेनीसिलीन और दूसरी कीटाणु-नाशक दवाएं तेयार करने का 
एक कारख़ाना खोला जाएगा । डी. डी. टी. तेयार करने के दो 
कारख़ाने खोलने का भी विचार है । इसमें से एक विश्व-स्वास्थ्य- 
संस्था ओर बाल-सहायता-विशेष-फकोष की सहायता से और 
दूसरा मलेरिया की रोकथाम के लिए टेक्निकल-को श्रापरेशन- 
ऐेडमिनिस्ट्र शन-कार्यक्रम के अधीन खोला जाएगा । 


प्रश्न--बच्चों की पेदाइश में कमी करने की ज़रूरत 
क्‍यों है, ओर इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य-विभाग के कार्यक्रम 
की खास-खास बातें क्‍या हैं ? 

उत्तर--देश के सीमित साधनों पर बढ़ती हुई श्राबादी के 
दबाव के कारण आबादी को बढ़ने से रोकने ओर परिवार- 
आयोजन की ज़रूरत मालूम हुईं । डाक्टरी-जानकारी के विकास 
से मरने वालों की संख्या कम हो गई द्वै जब कि पेदा होनेवात्तों 
की संख्या पहले जेसी ही बनी हुई द्वे।इसका फल यह हुआ 
है कि आबादी तेज्ञी के साथ बढ़ रही है | हो सकता है कि त्लोगों 
का रहन-सहन ऊंचा हो जाने से बाल-बच्चे कम पंदा हों लेकिन 
आबादी के बराबर बढ़ते रहने से इस तरह के सुधार में रुकावट 
पड़ेगी । यह बात बिल्कुल साफ दै कि आबादी को बढ़ने से 
रोकने के लिए यह ज़रूरी है कि लोग परिवार की संख्या सीमित 
करने. की आवश्यकता को सरूभो । माता के स्वास्थ्य और बच्चों 
के पालन-पोषण के लिए यद्द ज़रूरी दै कि एक बच्चे के बाद 
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दूसरे बच्चे की पेदाइश के बीच कुछ साल निश्चित किए जाएं । 
इसलिए, उस उद्देश्य से जो कार॑वाईं को जाएगी, वह साव॑जनिक 
स्थास्थ्यन्काय क्रम का अंग होगी । 

स्वास्थ्य-विभाग की योजना में नीचे दिए हुए कार्यक्रम के 
लिए ६५ लाख रुपये को तजवौज़ की गईं दै :--- 

(१) जो शादीशुदा लोग परिवार-आयोजन के तरीकों के 
बारे में सत्नाह लेना चाहें, उनके लिए सरकारी 
अस्पताल्नों ओर स्वास्थ्य-केन्द्रों में इंतज्ञाम 
किया जाए । 

(२) परिवार-आयोजन के अलग-अलग तरीकों के बारे में 
तजुर्ब किए जाएं जिससे कि यह तय किया जा सके 
कि अलग-अलग स्थिति के ल्लोगों के क्षिए क्‍या 
तरीके उचित, मान्य ओर कारगर होंगे । 

(३) ज्ञोगों को परिवार-आ्रयोजन के तरीके बताने के 
काम को आगे बदढ़ाना। 


(४) अलग-अलग वर्गों के त्लोगों से इस बारे में सूचना 
इकट्टी करता कि उनकी प्रजनन-शक्ति का रूप 
क्या दे और यह जानकारी प्राप्त करना कि परिवार 
के लोगों की संख्या सीमित करने के पीछे 
लोगों का क्‍या दृष्टिकोण दे ओर वह क्‍यों ऐसा 
चाहते हैं । 

(४) आर्थिक, सामाजिक और आबादी संबंधी परिवतनों 
में आपसी संबंध । 

(६) परिवार-आयोजद के तरीकों के बारे में सूचना इकट्टी 
करना और उसका >व्ययन करना और यह सूचना 
काम करनेवाजे कार्यकर्त्ताओं तक पहुंचाना | 
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परिवार-आयौ जन के तरौके भारत और विदेशों 
में किए गए तजुबों' पर आधारित होने चाहिए । 

(७) स्त्रियों की प्रजनन-शक्ति और मर्दों की संतानोत्पत्ति- 
शक्ति (बच्चे पेदा करने की शक्ति)? और उसके 
नियंत्रण के शारीरिक और डाक्टरी संबंधी पहलुओं 
की खोज । 
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शिक्षा 


प्रश्न--योजना में शिक्षा पर किए जानेवाले ख्रचे की 
रक़म को किस ह॒द तक बढ़ाने की तजवीज़ की गई है ? 
इसके क्या नतीजे होंगे ९ 


उत्तर--पोजना में शिक्षा-विकास के काम पर ख़च्े की जाने 
वाली रक़म में काफ़ी बढ़ोत्तरी करने का सुझाव दिया गया दै । 
स्थानीय संस्थाएं इस काम के लिए जो रक़म पाएँगी, उसके 
अलावा योजना में १४१*९६६ करोड़ रुपये के ख़्च की तजबीज्ञ 
कीग ्ई है जो औसतन ३०'३३ करोड़ रुपया सालाना आता 
द्दे। सन्‌ १६६०-४१ में, यानी योजना शुरू होने के साल में, शिक्षा 
पर ६३"*१८ करोड़ रुपया ख़चे किया गया जिसमें से १३५२ 
करोड़ रुपया विकास के काम के लिए समझा जा सकता है। 
प्रतिवर्ष १६९'४५९ करोड़ से ३०'३३ करोड़ की. वृद्धि का मतलब 
यह होता है कि कोई ४५ फ्री सदी वृद्धि हुईं | यह बात मान ली 
गईं है कि यह समस्या बहुत बड़ी है और इसलिए ख़चे की जो 
व्यवस्था अभी की गईं है, वह बहुत कम दै। लेकिन, उम्मीद 
की जाती है कि लोग नक़द रुपये और ज़मीन देकर, मेहनत करके 
और मकान आदि देकर सरकार के साधनों को पूरा करेंगे । 


६रे 


कमीशन का विश्वास है कि योजना के अन्त तक ये काम 
पूरे हो जाएंगे :--- 

(१) कम-से-कम ६ खाल से लेकर ११ साल की उम्र 
के ६० फ़ी सदी बच्चों के लिए स्कूलों का प्रबन्ध 
करना जब कि सन्‌ १६४०-९१ में ४४९४ फ़ी सदी 
बच्चों के लिए स्कूलों का प्रबन्ध था । 

(२) सन्‌ १६४०-५१ में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने- 
वाले ११ साल से लेकर १७ साल की उम्र के ११ 
प्रतिशत लोगों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध था । ऐसे 
बच्चों की संख्या अब बढ़ाकर १४ प्रतिशत करनी है। 

(३) सामाजिक-शिक्षा के क्षेत्र में १४ से लेकर ४० सात 
की उम्र के ३० फ्री सदी लोगों के लिए शिक्षा का 
प्रबन्ध करना । 

विश्वविद्याज्षय की शिक्षा के लिए कोई तज्षच्य निश्चित नहीं 
किए गए हें क्‍योंकि यह समस्या संगठन की अधिक दै, विस्तार 
की कम । 


प्रश्न--पढ़ाई के आजकल के तरीके को भला-बुरा कहा 
जाता हे | कमीशन ने इसमें क्या फेरबदल करने की सिफ़ा- 
रिश की है ? 


उत्तर---आजकल की शिक्षा के तरीके की एक खास खराबी 
पह द्ै कि शास्त्रीय ज्ञान और साहित्य पर ज़रूरत से ज़्याद ज़ोर 
दिया गया दे ओर उससे लोगों को न तो ब्यावहारिक जानकारी 
दी होती है और न ही सूर-बूक का विकास हो पाता है। 
कमीशन ने इस सबब से यह सिफ़ारिश की है कि सभी प्राइमरी 
स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में बदल दिया जाए जहां बच्चे का 
विकास ऐसा काम सिखा कर किया जाएगा जिसकी समाज को 
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ज़रूरत दै । शारीरिक-परिश्रम सभी तरह की शिक्षा का एक अंग 
बन जाएगा । कमीशन ने यह सिफ़ारिश भी की है कि बुनियादी 
शिक्षा के आधार पर एक “आम विद्यालय” बनाया जाए जो 
विश्वविद्यालयों के स्तर पर शिक्षा के नए तरीकों पर तजुरे करे । 
योजना में “युवक केम्पों? के लिए एक करोड़ रुपये की तजवीज्ञ 
की गई है | यह सुरकाव दिया गया है कि १८ से २२ साल की 
उम्र के ऐसे विद्यार्थियों को छोड़ जिन्हें डाक्टरी कारणों से छूट 
दे दी गईं हो, सभी विद्यार्थियों को ६ महीने से क्षेकर एक सात 
तक शारीरिक-परिश्रम करना चाहिए जिसका प्रयन्ध दीक-ठीक 
होना चाहिए । शुरू-शुरू में ऐसे लोगों के छोटे-छोटे दलों को 
लेकर यह काम शुरू क्रिया जाएगा जो अपनी इच्छा से मेहनत 
करना चाहेंगे । | 

प्रश्न--इस समय समाज के अलग-अलग वर्गों ओर 
अलग-अलग क्षेत्रों को शिक्षा के मामले में एक-से मोके नहीं 
मिल रहे हैं। योजना-कमीशन इस असमानता को केसे दूर 


करेगा ? 


उत्तर--फरमीशन ने सिफ्रारिश की है कि ख़्च इस तरह 
किया जाए और केन्द्र से मिलनेवाली श्रार्थिक सहायता इस तरह 
काम में लाई जाए जिससे राज्यों के बीच भारी असमानता दूर 
होने लगे । कमीशन का अनुभव है कि पिछले कुछ वर्षा में शिक्ता 
के बारे में दूसरे इलाकों के मुकाबले देहाती इलाकों पर ध्यान 
कम दिया गया है और इसलिए उसने स्कूल से पहले की शिक्षा, 
चुनियादी और सामाजिक शिक्षा के बारे में देहाती इलाकों पर 
अधिक ध्यान दिया है। कमीशन ने सुराव दिया दे कि योजना 
के समय में कम-से-कम एक “ग्राम विद्यालय” खोला जाए जो 
देहाती इलाकों में ऊंची शिक्षा के बारे में तजुब करे | कमीशन 
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ने यह सुझाव भी दिया है कि “ग्राम शिक्षक-केन्द्र” खोले जाएं 
जहां गांवों के कारीगरों को काम के अच्छे तरीके सीखने के अवसर 
मिलन सके । कमीशन ने पिछुड़े हुए कबीलों और अनुसूचित 
जातियों की शिक्षा पर खास ध्यान दिया है । कमीशन ने यह भी 
अनुभव किया है कि स्त्रियों की शिक्षा की तरफ़ भी, दूसरों के 
मुकाबले, लापरवाही दिखाई गईं है । उसने सिफ़ारिश की है कि 
ठीक तरीके से प्रचार करके लोगों का यह ख्याल बदला जाए 
कि प्राइमरी स्कूलों में लड़कों ओर लड़कियों का एक 
साथ पढ़ाना ठीक नहीं है क्योंकि आर्थिक दृष्टि से 
लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग प्राइमरी स्कूलों की 
व्यवस्था करना सम्भव नहीं है। मिडिल और हाई स्कूलों में समाज 
की आजकल की हालत को देखते हुए लड़कों और लड़कियों का 
एक साथ पढ़ना सम्भव नहीं दै। इसलिए लड़कियों के लिए 
अलग स्कूलों की ब्यवस्था करने पर ज़ोर दिया गया है । यह 
सिफ़ारिश भी की गईं है कि महिल्लाओं की ख़ास स्थिति होने के 
कारण उन्हें प्राइवेट तौर पर पढ़ाई करने के अवसर दिए जाएँ 
ओर उनके लिए प्राइवेट इम्तहान की व्यवस्था हो । 


प्रश्न--बुनियादी शिक्षा के प्रति योजना-कमीशन का 
रवया केसा हे, और वह इसे साधारण शिक्षा से केसे 
सम्बन्धित करना चाहता हे ? 


उत्त र--जहां तक प्राइमरी शिक्षा का सवाल है, योजना 
कमीशन ने बुनियादी शिक्षा के तरीके को स्वीकार कर लिया है और 
सिफ़ारिश की दे कि जहां तक सम्भव हो नए प्राइमरी स्कूल 
खोलने के लिए बढ़ावा न दिया जाए और साधनों को, बुनियादी 
शिक्षा पर भ्रोर वर्तमान प्राइमरी स्कूलों को बुनियादी शिक्षा के 
ढंग पर ल्ञाने के लिए, लगाया जाए | जहां तक सेकण्डरी या 
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माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध है, योजना-कमौशन यह ठीक नहों 
समभता क्र वह वृतमान शिक्षा-प्रणाल्नी के बारे में जांच करने 
के लिए हाल में ही बनाए गए कमीशन की सिफ़ारिशों के बारे 
में पहले से ही कुछ कहे । लेकिन, उसने यह राय ज़ाहिर की दे 
कि माध्यमिक शिक्षा को बुनियादी शिक्षा के पास तक लाया जाए 
जिससे किसी बच्चे को, जो प्राइमरी से माध्यमिक स्कूल में जाए, 
यह महसूस न हो कि पाठय-क्रम में और पढ़ाई के तरीकों में भारी 
अन्तर हे । कमीशन ने प्िफ़ारिश की है कि विश्वविद्यालय के 
स्तर पर बुनियादी शिक्षा के ढंग पर परीक्षण किए जाएँ और इन्हें 
ग्राम विद्याज्ञयों के नाम से पुकारा जाए । इन विद्यालयों की 
डिग्रियों का सरकारी नौकरी के लिए उतना ही महत्व होगा 
जितना कि साधारण विश्वविद्यात्षयों की डिग्रियों का । 


प्रश्न--योजना में अध्यापकों के वेतन की दर ओर उनकी 
सेवा की शर्तों में सुधार करने के लिए क्‍या कारवाई करने 
का समाव दिया गया है! 


उत्तर--देश की शिक्षा संस्थाश्रों में अच्छी तरह की पढ़ाई 
न होने का एक बढ़ा कारण यह द्वै कि अध्यापकों को. कम वेतन 
दिया जाता है और उनके काम की शर्त असनन्‍्तोषजनक हैं । 
कमीशन ने इस कारण ज़ोरदार शब्दों में यह सिफ़ारिश की ददै 
कि राज्यों की सरकारें अपने साधनों का ध्यान रखते हुए अध्या- 
पकों के वेतन की दरें इस प्रकार बढ़ाएं जिससे वे दूसरे लोगों के 
वेतन से मेल खा सके और जहां कहीं भी सम्भव हो, शिक्षकों के 
लिए मुफ़्त मकान, और उनके बच्चों की मुफ़्त शिक्षा जेसी रियायत 
दी जाएँ । यह कोशिश की जानी चाहिए कि गांबों के स्कूलों में 
हरेक अध्यापक को कुछ ज़मीन दी जाए जहां वह और उसका 
परिवार, शाक-भाजी वगरह उगा सके । उन्हें इस बात की भी 


६७ 


इज़ाजत होनी चाहिए कि वे छुट्टियों के दिनों में निचले दर्जो के 
अध्यापकों को फिर से काम की जानकारी दिलाकर; काम करने- 
वाले बालकों के लिए शाम की क्लासों का प्रबन्ध करके ओर 
सामाजिक शिक्षा का काम करके, अ्रपनी आमदनी बढ़ा सक। 


प्रशन--सामाजिक शिक्षा का मतलब क्या है ? योजना- 
कमी शन उसे क्‍या महत्व देता है ! 


उत्तर-- बालिग़-शिक्षा का मतल्लब अगर क्ञोगों को पढ़ाना- 
लिखाना ही द्वै तो यह बहुत ही सीमित द्वै औ्रौर इसे बढ़ाने की 
ज़रूरत है जिससे कि बालिग़ों को स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा दी जा 
सके और वे अपने फ़ालतू समय का सदुपयोग कर सके। साथ 
ही वे नागरिक के कतैब्यों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर ले । 
सामाजिक शिक्षा में ये सभी बातें झा जाती हैं । इसका मतलब 
मिल्जुल कर काम करके समाज को ऊंचा उठाना द्वे । कमीशन 
ने सामाजिक शिक्षा पर बड़ा ज़ोर दिया द्वे और योजना में इस 
काम के जल्षिएु योजना के समय में १५ करोड़ रुपया ख़र्च करने को 
तजवीज्ञ की गईं दे । यह रक़म शिक्षा-योजना में निश्चित की 
गईं कुल रक्म का दुस फ्री सदी दे। 
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पिछड़ी हुई जातियों की भलाई 


प्रश्न--क्या योजना में पिछड़ी हुई जातियों की हालत 
सुधारने की तजवीज्ञ की गई है ? .. 


उत्तर--हां, योजना में हसके बारे में एक अजक्ञग श्रध्याय 
(३७वां) दै । योजना के समय में पिछड़ी हुईं जातियों की 
हाज्नत सुधारने के काम पर ४७१ करोड़ रुपया ख़र्च करने की 
तजवीज़ की गई है । 


प्रश्न--पिछड़ी हुईं जातियों के अलग-अलग लोगों की 
खास-सख्वास ज़रूरतें क्या हैं, जिनको पूरा करने की आव- 
श्यकता हे ? 


उत्तर--पिछुडी हुईं जातियों के सुघार के कार्यक्रमों की 
ख़ास यात यह है कि शिक्षा का विकास किया जाए। कुछ 
रियायत॑ देकर यह कोशिश की जा रही द्वै कि पिछड़े हुए वर्गों 
के अधिक-से-अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा ओर ट्रेनिंग की सहू- 
कियतें मिलें | ये रियायत इस प्रकार हेँ--मुफ़्त प्राइमरी शिक्षा, 
वज़ीफ़ देना, किताबों की ब्यवस्था करना, परीक्षा की फ़ोस की 
ब्यवस्था करना और व्यावसायिक और टेक्निकल शिक्षा के लिए 
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वज़ीफ़े देना । इसका उद्देश्य यह है कि पिछड़े वर्ग के किसी 
योग्य विधार्थी को रुपये-पेसे या दूसरे साधनों की कमी के कारण 
शिक्षा पाने के रास्ते में रुकावटों का सामना न करना पढ़े । 

इन लोगों को रोज़गार शुरू करने के लिए कज़ और आर्थिक 
सहायता देने की भी ब्यवस्था की गईं द्वे। इन्हें कई तरह की 
रियाय॒ते दी गई हैं जिससे ये लोग दूसरी जातियों और वर्गों" के 
विद्यार्थियों से होड़ करिए बिना ही नौकरियां प्राप्त कर सक । 

अनुसूचित कबीलों के सम्बन्ध में आदिवासी इलाझं में 
सड़कों के विकास पर ख़ास ध्यान दिया गया है और डाक्टरी 
सहायता की तजवीज्ञ की गई दे । 
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हमारे दूसरे प्रकाशन 


& पहली पंचवर्षीय योजना--( जनता संस्करण )--८ चार्णो. 
नक्शों, चित्रों ओर पिक्टोंग्राफों 
से सुसजित । मूल्य २॥) 


& नवीन भारत का निर्मोण--एक बहुचिन्न-शोमित पुस्तिका 
जिसमें पंचवर्षीय योजना का 
विवरण द्वे। मूल्य ॥) 


& पंचवर्षीय योजना--एक संक्षिप्त परिचय । अंग्रज्ञी, हिन्दी 
ओर उद्द्‌ में उपलब्ध । मुल्य ॥)॥ 
डाक ख़च अलग । 


सभी बड़े पुस्तक विक्र ताओं से प्राप्य या सीधा दमसे मंगवाश्ये 


पब्लिकेशन्स डिवीज़न 
ग्रोल्ड सेत्नेटेरिएट, दिल्ली-८ 








